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 शी  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  राजनैतिक  हस्तक्षेप तथा  दबाव  के

 कारण  सेवाओं  में  बहुत  भ्रष्टाचार  प्रौढ़  नैतिकता  हो  रही  है  क्या  माननीय  मंत्री  ने  मामले पर

 विचार  किया  है  ate  क्या  समिति  को  मामले  से  निपटने  के  लिये  पूरे  भ्र धि कार  दे  दिये  गए  हैं
 ?

 मंत्री  (  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  माननीय  सदस्य  ने  यह  एक  सामान्य  सी  बात  कह

 म॑  यह  कहना  नहीं  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  उन्हों  ने  कहा  है  वैसा  नहीं  परन्तु  वह  इस  बात  को

 भी  समझेंगे कि  यह  मामला  बड़ा  कठिन है  ।  यह  बात  भी  समझनी  चाहिये  ।  समिति को  विशिष्ट  बातें

 बताना  भ्राता  नहीं  होगा  परन्तु  में  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 pat  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  माननीय  मंत्री  चाहते  हें  कि  यह  समिति  केन्द्रीय  सरकार  के

 चोरियों  के  सम्बन्ध  में  ही  विचार  करेगी  प्रिया  वह  इस  प्रश्न  को  राष्ट्रीय  महत्व  का  समझते  हैं

 तथा  उन्होंने  मुख्य  मंत्रियों  तथा  राज्यों  के  गह-मंत्रियों  से  बातचीत  करली  है  जिस  से  यह  समिति  समस्त

 देश  के  भ्रष्टाचार  के  मामलों  पर  विचार  कर  सके  ।

 श्री  लाल  बहादुर  प्रभी  तो  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  ही  विचार

 करेगी  परन्तु  यदि  कोई  निर्णय  किया  गया  तो  राज्य  सरकारों  से  भ्रम्नेतर  विचार  करनें  में  कोई  कठिनाई

 नहीं  होगी  ।

 श्री स०  ला०  द्विवेदी  :  समाज में  फली  दुर्व्यवस्था तथा  असुरक्षा को  दूर  करने  के  लिये

 सामाजिक न्याय  के  हित  में  यह  श्रावक  है  कि  हम  इस  पर  बहुत  जल्दी  ध्यान  से  गौर  करें

 किन्तु  मंत्रालय  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  कर  रहा  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विलम्ब  के
 क्या

 कारण  यह  कमेटी  कब  तक  तैयार  होगी  भर  इस  सम्बन्ध  क्या  कदम  मंत्री  जी  के  विचाराधीन

 हैं  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  नब  तो  कोई  देर  होने  की  सम्भावना  नहीं  है
 ।

 सम्भव  है  कि  राज  ही

 या  कल--दो  तीन  दिन  में--उस  कमेटी  का  एलान  हो  जायेगा  ।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  इस  समिति  के  सदस्य  कौन  होंगे  तथा  क्या
 यह

 समिति  केन्द्रीय  ate

 राज्य  सरकारों  के  मंत्रालयों  के  सम्बन्ध  में  भी  विचार  कर  सकेगी
 ?

 महोदय :  इस  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री श्र०  प्र०  जन  :
 भ्रष्टाचार  के  बुनियादी  कारण  समान  ही  होते  हैं  चाहे  वह  केन्द्रीय

 सरकार

 कर्मचारी  से  सम्बन्धित  हों  राज्य  सरकार  के  कर्मचरियों  से  सम्बन्धित
 तो  कया  यह

 लाभदायक  नहीं

 होगा  कि  माननीय  मंत्री  राज्य  सरकारों  का  परामर्श  लें  समिति  के  निर्देश  पद  बढ़ा दें  जिस  से  यह

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  दोनों  के  कर्मचारियों  पर  लाग  हो  जाये  ।

 महोदय  यह  एक  सुझाव है  |

 श्री  त्यागी  :  कया  माननीय  मंत्री  जानते  हें  कि  राज  देश  में  भ्रंग्रेजों  के  शासन  से  भ्रष्टाचार
 शत

 प्रतिशत  बढ़  गया  है
 ।

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिये  क्या  विभागीय  अथवा

 प्रशासनिक  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 शिष्य  महोदय  :  यही  कार्यवाही  अब  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  फिर  भी  माननीय  मंत्री  उत्तर  दे

 सकते हैं  ।

 न्
 | श्री स०  Alo  बीजों

 :
 यह

 शत  प्रतिशत
 बढ़  है  अ्रथवा  नहीं

 ।

 मूल  अंग्रेजी
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 fat  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 मुझे  खेद  है  कि  श्री  त्यागी  ने  जो  कुछ  कहा  है  में  उस  से  सहमत

 नहीं  हूं  |

 श्री  त्यागी
 :  यह  अच्छा  नहीं  लगा  |

 हरि  विष्णु  कामत  :  कितने  प्रतिदिन  ।

 श्री लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 में  ऐसा  नहीं  समझता  |  संभव  है  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  हो  परन्तु

 र | 11 ्  बताना  संभव  नहीं  है  ।  में  श्री  त्यागी  के  समान  गणितज्ञ  नहीं  हूं  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  यह  बढ़  रहा  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 मुझे  झाइचर्य  है  कि  मेरे  विचार  इस  बारे  में  जानते  हुए  भी  श्री  त्यागी

 यह  प्रदर
 पूछ  रहे  हैं

 ।

 fat  हरिश्चन्द्र माथुर
 :

 वह  किस  सीमा  तक  सहमत  है  |

 fall लाल  बहादुर  शास्त्री :  में  ने  अपने  विचार  उन  को  एक  समिति  की  बैठक  में  बताये  हैं
 ।

 परन्तु हम  भ्रष्टाचार  को  कुछ  कम  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 त्यागी
 :

 मेरा  निश्चित  ser  था  कि  उन्हों  ने  इस  मामले  में  क्या  विभागीय  अथवा  प्रशासनिक

 कार्यवाही  इस  समिति  के  अतिरिक्त की  है

 Trae  महोदय
 :

 मेरी  श्री  त्यागी  से  अपील  हैं  कि  वह  समझें  कि  क्या  विभागीय  अन्यथा

 निक  कार्यवाहियां  seq  काल  में  बताई  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  त्यागी  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  इस  भ्रष्टाचार को  रोकने  के  लिये  उन्होंने क्या

 वाही  की  ।  कम  से  कम  वह  एक  दो  कार्यवाहियों  का  उल्लेख  तो  कर  ही  सकते  थे  ।  इस  विशेष  मामले  में

 arg  सामान्य  नीति  के  रूप  में  ।

 श्रिध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बी महोदय  :  यह  एक  लम्बी  सूची  हो  जायेगी
 |

 प्रश्नकाल  में  इन  को  बताना  संभव  नहीं

 होगा

 श्री  हरि  कामत
 :

 जहां  कहीं  प्रशासन  के  उच्चाधिकारियों  AFIT  कहीं पर  दुर्भाग्य से

 मंत्रियों में  भी  भ्रष्टाचार  पाया  गया  है  |  वहां  यह  पता  लगाने  के  लिये  कया  प्रणाली है  कि  सम्बन्धित

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  प्रथम  भ्रष्टाचार  है  या  नहीं  |

 श्री  लाल  बहादुर  श्ञास्त्री
 :

 माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  को  बहुत  विस्तृत  बना  दिया  है
 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  प्रणाली  है
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  उन्होंने  मंत्रियों  का  उल्लेख  किया  है  तथा  संभवतया  दोनों  आर

 के संसद-सदस्य भी  इसमें  करा  जाते  हैं  ।  भ्र भी  तो  केवल  सरकारी  नौकरों  की  जांच  हो  रही है  ।

 महोदय  :  श्री हेम  बरुआ ॥ |

 र्थ  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरा  प्रामीत्य  प्रश्न  है  कि  कया  ग्रा पने  मेरा  प्रदान  नियम  बा  ह्  घोषित

 कर
 दिया  है

 ।
 क्योंकि  वह  सरकारी  कर्मचारियों

 की  केवल  जांच  पर  रहे  हैं  ।  मेरे
 प्रशन

 का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्योंकि  मूल  wer  समिति  के  संबंध  में  है  इसलिए  अनुपूरक  ver  भी  समिति

 के
 सम्बन्ध

 में  होना  चाहिए
 ।

 इसीलिए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  समिति  सरकारी
 कर्मचारियों

 की
 जांच  करेगी |

 भी  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  मेरा  अनुपूरक  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ?

 महोदय
 :

 ऐसा  उन्होंने  बताया  है  ।  भ्रनुपुरक  wet  भी  मूल  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  होना

 चाहिए  ।

 हरि  विष्णु कामत  आपने  उसे  नियम  बाह्य  नहीं  घोषित  किया  है  मेंने  ऐसा  कहा  था  ।

 महोदय
 :

 मेंने  नहीं  किया  ।  इसीलिए  उत्तर  दिया  गया  ।  मेंने उसे  नियम  बाह्म  कर

 दिया  होता  तो  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  ।

 विष्णु का सत  :  मेरे  seq  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 श्री हेम  बदगा  :  कुछ  राज्यों  में  भ्रष्टाचार  विरोधी  wags  हैं  तो  में  जानता  चाहता  हूं
 कि

 सरकार  का  विचार  समिति  तथा  राज्य  सरकारों  के  कामों  में  समन्वयਂ  किस  प्रकार  करने  का  है
 ?

 शनी  लाल  बहादुर शास्त्री
 :

 बाद  में  हम  इस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 मेरा  विचार  है
 कि  आयोग

 नियुक्त  करने  के  बाद  हमें  एक  प्रतिवेदन  मिल  जाता  है  इसलिए  मेंने  समिति  से  कहा  है  कि  मुझे  सुझाव

 मिले  अन्तरिम  प्रतिवेदन  दें  सप्ताह  में  एक  बार  जिससे  भारत  सरकार  अथवा  गृह-कार्य  मंत्रालय  उनका

 लाभ  उठा  सकें  ।

 श्री  हेम  शक्य  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  में  उत्तर  दे  चुका हूं
 ।  कि  जब

 कुछ  निर्णय
 कर

 लिए  जायेंगे

 तब  राज्य  सरकारों से  समन्वय  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 कोयले  के  बनाना

 +

 ब०  न  दास  :

 1*६६८.  श्री  सुबोध  हुसना
 श्री  स०  Wo  सामन्त :

 [  भी  म०  ato  frat

 क्या  खान atc  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कोप्ले  के  परिवहन के
 मामले

 में
 कोयले

 के
 स्थापित  करनें  की  प्रणाली

 जिस  से  उपभोक्ता  कोयला  लेते  हैं  उसकी  क्षमता  कितनी  होती  है  ;

 (7)  बनाने  की  प्रणाली  लागू  करने  के  फलस्वरूप  परिवहन  की  स्थिति
 किस  हद

 तक  सुधरी है  ;  ak

 क्या
 उपभोक्ता त्रों को  इस

 प्रणाली  के  कारण  को
 fe

 ताई
 होती ee
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 tera  site  इंधन  मंत्री  (  श्री  के
 ०  दे०  मालवीय  )  :  उत्तर

 बंगाल  तथा  प्राप्त  प्रदेश  राज्यों  के  कोयले  के  बना  लिये  गये  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  शर  मैसूर  राज्यों  ने  कोयलों  का  ढेर  स्वीकार

 कर  लिया है  |

 की  कोई  विशिष्ट  क्षमता  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  इसका  आधार  यह  होगा

 कि  एक  जम्प  से  कितने  उपभोक्ताओं  को  कोयला  दिया  जाता  है  ।

 स्थापित  करने  की  योजना  का  उपलब्ध  रेल  परिवहन  तथा  वैगनों  के  शीघ्र

 चालू  करने  से  नवीधारण  हो  जायेगा
 ।

 इनसे  परिवहन  की  स्थिति  में  सामान्य  सुधार  हो  जायेगा
 ।

 डवल  हैंडलिंग  शादी  के  कारण  कछ  कठिनाइयां  at  सकती  हें  पर्त  जिन  स्थानों

 पर  यह  योजना  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  वहां  पर  इसको  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री
 ब०  हिं ०  क्या  इन  को  भरने

 के  लिए  राज्य
 सरकारों को  कोई  सहायता

 दी  गई  है
 ?

 के
 ०

 दे०  मालवीय
 :  जी

 नहीं
 ।

 कोई  विशेष  सहायता  नहीं  की  गई  है  ।
 परन्तु  कुछ

 प्रशासनिक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  जिनसे  इस  योजना  के  झ्र धीन  कोयले  के  भ्रावागमन  में  सहायता  मिलती

 है  ।

 शी  ब०
 कु०  क्या  उपभोक्ताओं  को  बाध्य  होकर  इन  से  कोयला  लेना  होता

 ह ै?

 श्री के  ०  दे  मालवीय  :  जी  हां  ।  यह  योजना  चालू  हो  जाने  के  बाद  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं को

 राज्य  सरकारों  के  श्रादेशानुसार  बनाये  गये  नियमों
 के

 भ्रमित  कोयला  कहीं  से  लेना  होता

 है  ।
 राज्य

 सरकारें  नाम  निर्देशित  व्यक्ति  को  बनाने  का  अ्रधिकारी  बना  देती  हैं  ग्रोवर  जिन

 उपभोक्ताश्रों के लिए डम्प के  लिए  डम्प  लगाया  गया  है  उनके  लिए  कोटा  निश्चित  कर  देती  इसके  बाद  प्राधिकृत

 नाम  निर्देशित  व्यक्ति  द्वारा  प्रस्तुत  कार्यक्रम  पर  मंजूरी
 दी

 जाती  है  कौर  ढुलाई  रेल  व  सड़क  द्वारा

 होती है  ।

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बनाने  की  पद्धति  के  कारण  उपभोक्ताओं

 को  पहले  से  अधिक  धन  करना  पड़ता  है  ?

 tat के  ०
 दे०

 जी  हां
 ।

 इस  बनाने
 की

 प्रणाली  से  परिवहन  व्यय  बढ़  जाता है

 कौर  इसीलिए  कुछ  व्यय  उपभोक्ता  का  बढ़  जाता  है
 ।

 ऐसा  होना  उचित  नहीं  है  परन्तु  कोई  विकल्प

 भी  नहीं  है  क्योंकि  उसको  उस  काम  के  लिए  कोयला  मिल  जाता  है  जिस  कामਂ  के  लिए  उसे  चाहिए  ।

 श्रीम० ला०  द्विवेदी  :  wi  कुछ  महीने  पहले  उत्तर  प्रदेश  में  कोयले  की  कमी  के  कारण

 उद्योगों पर  कौर  वहां  के  जन  जीवन  पर  बड़ा  ही  प्रतिकूल  पड़ा  बड़ी  भारी  कठिनाई

 उत्पन्न  हो  गई
 थी  ।

 डम्प  सिस्टम  या  ate  किसी  सिस्टम  से  वहां  कोयले  की  कमी  को

 करने  के  में  जानना  चाहता  मंत्रालय  क्या  कर  रहा  है
 ?

 श्री  के
 ०

 दे
 ०  मालवीय  :

 जसे
 प्रो

 स्टेटों  में  हो  रहा  उत्तर  प्रदेश  में  भी  बड़ी  कोशिश  हो

 रही है  कि  कोयला  ज्यादा  से  ज्याद  पहुंचाया  जाए  क्योंकि  कंज्यूमर  को  पहुंच  सके  |  यह  डम्प

 स्कीम
 वहां  भी

 at  है
 थ

 शंप्रेजी में
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 श्रीमती  सावित्री  निगम  क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  इन  नई  प्रणाली के  फलस्वरूप

 एक  नया  भ्रष्टाचार  प्रारभ  हो  गया  है  कि  सोफ्ट कोक  के  परमिट  पर  अरन्य  प्रकार  का  कोक  जैसे

 ae  wife  लाया  जाता  है  भ्रौर  इन  डीपु  से  लिया  जाता

 श्रेय  महोदय
 :

 भ्रष्टाचार
 की

 समिति  को  संख्या  ६६७  के  gale  लिया  जा  चुका

 ह
 +

 ।

 सावित्री  निगम
 :

 मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  को  जानते

 हैं  तथा  यदि  हां  तो  इस  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  मालवीय
 :

 मुझे  ऐसे  मामलें  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 भी  त्रिदिव कुमार  चौधरी  :  सरकार  की  वास्तविक  कार्यकारी  योजना  क्या  है
 ?

 क्या  प्रत्येक

 राज्य  में  एक  होगा  अथवा  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  ही  होंगे
 ?

 श्री  के
 ०  दे०  मालवीय  :  कई  डम्प  योजनायें  होंगी

 ।
 उत्तर  प्रदेश

 मेरठ  तथा  वाराणसी  तथा  कुछ  कौर  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 दिल्‍ली  में  नई  शिक्षा  संहिता

 थ्री  fata  चन्द्र  सेठ  :

 1६६९:  J
 श्री

 भक्त
 दान  :

 wo  फार्मा

 कया  दिक्षा  ५  १९६२  के  तारांकित  प्रश्न-संख्या  १२८५  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य-क्षेत्र  के  लिये  नई  शिक्षा  संहिता  तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  पहलू  कया  हैं  ;

 क्या  इस  संहिता  के  झ्राधार  पर  राज्य  सरकारों  के  विचारार्थ  तैयार  किये  गये  आदश

 विधान  की  भी  जांच  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;  श्र

 इन  नये  उपबन्धों
 और

 पुराने  उपबन्धों  में  कया  अन्तर

 दिक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  ला०  श्रीसाली  )  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता है  ।

 विवरण

 संहिता का  आरंभिक  प्रारूप  बना  लिया  गया  है  कौर  भ्रन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पहले

 है  ।

 ५  १९६२  को  गये  तारांकित  प्रीत  सख्या  १२८५  के  उत्तर  में  जैसा  बताया

 गय  ह  उसके  अनुसार संहिता  में  विभागीय
 ad  मान्यता

 अनुदान

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सहायता  प्राप्त  स्कूल  के  स्रध्यापकों  की  सेवा  की  दण्ड  तथा  अपील  फीस  एण्ड

 छात्रवृत्ति  देने  के  डाक्टरी  परीक्षण  ग्राही  के  अध्याय

 संहिता  में  होंगे  ।

 मामला  विचाराधीन  ध  |

 ate  (  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  निदान  चन्द्र  सेठ
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारों से  जो  आपको  मिल

 वे  क्या  क्या  हैं  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  प्रभी  तो  राज्य  सरकारों  से  मशविरा  लेने  का  प्रश्न  नहीं  उठा

 क्योंकि  कोड  तेयार  हो  रहा  है  ।  जहां  तक  कोड  का  सम्बन्ध  यह  केवल  यूनियन  टैरिटरीज़
 दिल्‍ली

 के  लिए  हैं  ।  इसलिए  दूसरे  राज्यों  से  बातचीत  का  प्रश्न  नहीं  उठा  ।  जहां  तक  बिल  का  ताल्लुक है

 जिसके  बारे  में  प्रभी  area  प्रदान  किया  उस  बिल  का  मस्वदा  जब  तैयार  हो  जाएगा  तब  राज्य

 सरकारों  से  मश्विरा  उस  पर  किया  जाएगा  |

 श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 :  इस  चीज़  के  हो  जाने  के  बाद  कया  प्रभाव  दिक्षा  के  स्तर  पर

 आप  बता  सकते  हैं  ?

 डा०  क्या  ला०  श्रीमाली :  प्रभाव  अच्छा  पड़ेगा  ।  में  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य

 को  भी  उससे  सन्तोष  होगा  |

 श्री  भक्त  दर्शन :  यह  बताया  गया  है  कि  प्रारम्भिक  ड्राफ्ट  तैयार हो  गया  है  ।  में  जानना

 चाहता हूं  कि  उस  ड्राफ्ट  को  afar  रूप  देने  के  पहले जो  प्राईवेट  मैनेजमेंट  कमेटीज हूँ  या  अध्यापक

 समितियां  हैं  या  कौर  जो  सम्बन्धित  पक्ष  क्या  उनसे  परामर्श  लिया  जाएगा  तब  इसको

 eq  दिया  जाएगा  ?

 का०  ला०  श्री मालो  जो  भी  सम्बन्धित  व्यक्ति  उनसे  परामर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 शनी  दी  च  ०
 शर्ता  सहायता  प्राप्त  स्कूल  के  भ्रध्यापकों  की  सेवा

 की
 शर्तों  को  इस  संहिता

 में  शामिल  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 क्या  इन  सेवा  दाँतों  में  मुदलियार  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 तीन  लाभ  योजना  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ?

 डा०  काठ  ला०
 श्रीमाली

 :  सरकार  योजना  को  लागू  करने  को  सत्सुक  है  क्या  हम  दिल्‍ली
 प्रशासन  से  मामले  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  ले  रहे  हैं  कौर  में  ara  करता  हूं  कि  शीघ्र

 ही  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  पर  यह  योजना  लागू  होगी  ।

 श्री  स०  मो०
 बनर्जी

 :
 क्योंकि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संहिता  स्थापित  की  जा  रही  है  तो  में

 जानना  चाहता  हु  क्या  इन  क्षेत्रों  में  ऐसी  संहिता  लागू  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों
 को

 आदेश  दे

 दिए गए  हैँ  ?

 1  डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :

 यह  संहिता  संघ  राज्य  क्षेत्रों के  लिए  है  ।  यदि  wea  राज्य
 सरकारें

 भी  संहिता  लागू  करना  चाहें  तो  कर  सकती  है  ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  विवरण  से  मालूम  होता  है  कि  संहिता  स्कूल  के  अध्यापकों  की

 a
 ह  की  शर्तों  के  बारे  में

 हैं  ।  क्या  कालिज  के  अ्रध्यापकों  के  लिए  भी  ऐसी  संहिता  बनाने  का  विचार

 wait में
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 डा०  का०  ना०  श्रीमाली  :
 कालिजों  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालयों  के  aaa  लियम हैं  ॥

 ने  विश्वविद्यालयों  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  तथा  संविधियों  के  भ्रमित  प्रशासित  होते  हैं  ।

 fara  विद्यालयों के  लिये  श्रादशं  विधान

 +

 ait  गठ  ला०

 श्री स०  त् ०  साबित

 श्री
 ब्०  हिं ०  दास

 : *
 ६७०:

 ait  सुबोध हूं  सदा  :

 श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उ  तल कान a  | भारतीय  विश्वविद्यालयों के  वर्तमान  कार्यों  के

 रेखा  तैयार  करने  के  लिये  जो  समिति  बनाई  गई  थी  उसके  we  तक  के  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 क्या  इस  समिति  ने  झपना  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  कौर  यदि  तो

 उसकी  मोटी  मोटी  सिफारिशें कया  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )
 :  समिति  की  welt  तक  बैठकें  हो

 चुकी

 इसका  कार्य  समाप्त  होने  पर  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  समिति  की  रिपोर्ट  वर्ष  के  भारत  तक  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 श्री
 त०

 ला०
 त्रिवेदी

 :
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कमेटी  के  विचाराधीन  मोटे

 रूप
 से

 कौन

 कौन  सी  बातें हैँ  ?

 का०  लाभ  श्रीमाली  :
 मुख्य  समस्या  विधान  बनाने  की  है

 |
 यह  समिति

 विद्यालयों  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  सभी  सदस्यों  की  छानबीन  कर  रही  हैं  ।

 श्री  |: ह ४  लाट  द्विवेदी  :  विश्वविद्यालयों  में  पढ़ाई  लिखाई  के  सम्बन्ध में  भी  क्या  इस  समिति

 में  कोई  विचार  होगा  क्योंकि  १९६४  के  बाद  या  किसी  gale  के  बाद  जब  यह  बात  तय  हो

 जाएगी  नो श्रंग्रेज॑  जो  वह  नहीं  रहेगी  ।  उस  पढ़ाई  लिखाई  का  माध्यम  क्या  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  भी  यह  समिति  विचार  करेगी  ?

 पडा०  का  ला०  श्रीमाली  विषय  इस  समिति  के  क्षेत्र  के  झ्रन्तर्गत  नहीं
 |

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्रो  :  शिक्षा  मंत्री  जी  ने  पिछले  अधिवेदन  में  घोषणा की  थी  कि

 कौर  बनारस  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  ag  कोई  विधेयक  लाना  चाहते  हैं  श्र  इस  समिति  के

 परामर्श के  आघार  पर  उसको  वह  लाना  चाहते हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  तक  इस  चीज़

 को  कार्यान्वित किया  जाएगा  ?

 का०  लाभ  श्रीमाली  :  बनारस  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  एक  बिल  इंट्रोड्यूस  किया

 था  पिछली  पालियामेंट में  लेकिन  वह  पास  नहीं  हो  इस  समिति  की  रिपोर्ट  का  माडल

 शन  के  बारे  में  इन्तजार  किया जा  रहा  है  जब  वह  उसके  बाद  हम  बनारस

 र
 अलीगढ़  दोनों  के  लिए  विधेयक  इस  सदन  के  सामने

 ।

 ला  wrt  में
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 दो०
 Wo

 यह  श्रादशं  विधान  जो  परिचालित  किया  उसे  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  विश्वविद्यालय  को  अपने  प्रशासन  कौर  दूसरी  बातों  में
 परिवर्तन

 करने  के  लिए  कहा  जायगा

 या
 व  अपने  पुराने  ढंग  से  ही  चलते  रहेंगे

 ?

 हा०  ला०
 श्रीमाली  :  वास्तव में  एक

 राज्य
 सरकार  ने  हमसे  पुछा  था  ।  उसी  आधार

 पर
 हमने  यह  समिति  नियुक्त  की  है  ।  उसका  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  होने  के  बाद  हम  उसे  राज्य  सरकारों

 के  पास  भेज  देंगे  ताकि  वे  भी  अपने  विधान  में  उचित  प्रकार  से  संशोधन  कर  सकें  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयले  के  लक्ष

 +

 प्र७  to  चक्रवातो ं:

 |  sit  झा  ATaTe :

 श्री  भक्त  दन  :

 1*  ६७१०५
 शो

 राम  रतन  गुप्त
 :

 |  भी  aerate  सिंह

 बया  खान शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  की  कोयला  परिषद  ने  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  बिजली  के  प्रभाव

 जो  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  कोयले  के  लक्ष्य  की  पूर्ति  में  सबसे  बड़ी  बाधा  दूर  करने  के  लिये

 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  योजना  ara  कौर  सिचाई  शहरों  विद्युत  मंत्रालय  से

 संयुक्त  करने  के  लिये  कदम  उठाये  हें  ;  भर

 क्या  सरकार  कोयला  परिषद्‌  के  सुझाव  से  सहमत  है  कि  तापीय  बिजली  घर  ake  कोयले

 धोने  के  कारखाने  उन  कोयला  क्षेत्रों  में  हों  जिनसे  कोयला  उपलब्ध  किया  जाता  है  ?

 कौर  इंधन  मंत्री  (  श्री  के०
 देख  मालवीय )

 :  शौर  जी

 जी  हां  ।  सरकार  की  यह  राय  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  नये  तापीय  बिजली  घर  प्रौढ़

 कोयला  धोने  के  कारखाने  उन  कोयला-क्षेत्रों  सें  स्थापित  किये  जो  कोयला  सप्लाई  के  स्रोत हों  ।

 शी प् ७  रं  ०
 चक्रवर्ती

 :  संयुक्त  परामर्श  से  जो  कदम  श्री  उठाये  जा  रहे हें
 उनसे  यह  कमी

 कहां  तक  पूरी  हो  जायगी
 ?

 श्री  के
 ०

 दे
 ०  मालवीय :  area  है

 कि
 हम  स्थिति  का  मुकाबला  करेंगे

 ।
 तीसरी  योजना  में

 रखे  गये  लक्ष्य  के  कोयला  क्षेत्रों  में  बिजली  की  मांग  बढ़  जायेगी
 ।

 हमने  बड़े  कोयला  उत्पादकों

 द्वारा  कोयला  क्षेत्रों  के  ara  पास

 बिजली

 तैयार  करने  की  योजना  पर  विचार  करने  के  लिये  योजना

 आयोग से  कहा  है

 पत्नी प्र०  रह  चक्रवर्ती  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  उन  ढंगों  पर  निवेश  करने  की  कहां  तक  उत्सुकता

 दिखायी है  ?

 श्री  के
 ०  दे०

 मालवीय  वह  रुपया  लगाने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  नहीं  वह  तब  तक  बिजली

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 स  भी  परामदां  करना  है  अर  उचका  सहयोग  प्राप्त  करना  है  ।  इसलिए  राज्य  सरकारों  से  परामर्श

 करने  की  अ्रावश्यकता  है  ताकि  गैरसरकारी  क्षेत्र  को  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  राजी  किया  जा

 fat  भारत  झा  आजाद  :  भारत  की  कोयला  परिषद्‌  द्वारा  व्यक्त  श्रीलंका  या  सुझाव  के

 कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  बिजली
 की

 कितनी  कमी  रहेगी  ae  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए

 ब्या
 योजना

 आयोग  ने  वह  कभी  दूर  करने  के
 लिए  अतिरिक्त  स्रोत  सप्लाई  करना  मंजूर  कर  लिया

 है
 ?

 fat  कोने  मालवीय  :  मुझे  aaa  हैं  कि  में  बिजली  की  कभी  का  ब्यौरा  नहीं  बता

 सकूंगा  ।
 लेकिन  समस्या  को  अस्थाई  रूप  से  हल  करने  के  लिए  कोयला  परिषद्‌  ने  कुछ  प्रस्ताव

 सरकार  के  सामने  रख  है  कौर  उनकी  छानबीन  हो  रही  है  ।  यदि  वे  कार्यान्वित किये  जायेंगे  तो  में

 समझता  हुं  कि  हम  कठिनाइयां  दूर  कर  सकेंगे  ।

 लक्ष्मीमपत्ल  सिंधवी  :  कोयला  क्षेत्रों  के  पास  तापीय  बिजी  घर  ate  धोते

 के  कारखाने  स्थापित  करने  की  योजना  पर  कितना  वित्तीय  परिव्यय  होगा  ?

 श्री  के ०
 दे०  मालवीय  ह  जानकारी  तुरंत  उपलब्ध नहीं  है  ।

 श्री  हेमा
 :

 उस  बैठक  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था
 कि  यह  दूरी  या  परिवहन

 दूर  करने  के  लिए  सरकार  नहरों  प्र  नदियों  से  कोयला  पहुंचाती  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  बारे

 में  कोई  सक्रिय  कार्यवाही  की  है  ?

 fait  के०  दे०  मालवीय  :  जी  इस  योजना  पर  काफी  विचार  किया  जा  चुका  है  भ्र ौर  यह

 अब  तैयार  है  ।  हमने  सभी  प्रारम्भिक  व्यवस्था  श्र  सर्वेक्षण  भी  किये  हैं  ।  wa  मंत्रालय में  इस  प्रश्न

 की  छानबीन  हो  रही  है  कौर  में  समझता  हुं  कि  ara  दो  या  तीन  हफ्तों  में  निश्चय  किया  जायेगा

 sie  यदि  हम  जेसे  चाहते  हैं  वेसे  निश्चय  किये  तो  कोयला  पहुंचाने  का  काम  तुरन्त  शुरु

 हो  जायेगा ।

 श्री  पाल  सिह
 :  क्या  सरकार  को  पता है  कि  अगर  रिहाई  डैम  की  बिजली  को  बिड़ला

 कंसर्न  से  हटा  कर  कोयले  के  काम  में  लगाया  जाय  तो  ५४  जिलों  के  कोयले  की  समस्या  हल  हो  सकती

 है  सरकार  का  लक्ष्य  पुरा  हो  सकता  है
 ?

 गाने के०  दे०  मालवीय
 :

 जी  रेहड़ी  डैम  की  बिजली  का  इन्तजाम  हो  चुका  है
 ।  बिहार

 में  जो  लाइनें  रह  गई  वह  भी  गालिबन  पांच  या  सात  दिनों  में  पुरी  हो  जायेंगी  कौर  fears  डैस  की

 पावर  का  कोयले  के  उत्पादन  में  इस्तेमाल  किया  जायेंगी  |

 यशोदा  रेड्डी
 :

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  देश  में  बिजली  की  कमी  है  ।  इसे

 देखते  नाक़द्री  प्रदेश  जैसे  राज्यों  में  जो  कोयले  के  लक्ष्य  पूरा  करने  के  प्रयत्न  कर  रहे  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  उन्हें  रुपया  देगी  ?

 श्री  के
 ०

 दे०  मालवीय  :
 चाहे  वित्तीय  सहायता  हो  या  दूसरे  पहलू  केन्द्रीय  सरकार

 यथा

 संभव कर  रही  है  सरकारों  केन्द्रीय  सरकार
 के  बीच  सहयोग  के

 सम्पूर्ण  प्रश्न  पर
 सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है
 ।

 ia  मे
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 श्री  हेम  क्या  यह  सच  है  कि  जो  कोयला  खानें  लाभदायक  नहीं  हैं  उनके  मालिकों  से

 सरकार यह  कहने  वाली  है  कि  वे  प्रपनी  खानें  सरकार  को  दे  दें  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  यह  अनुपूरक  प्रश्न  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  दाजी  :  माननीय  मंत्री  ने  पहले  एक  बार  कहा  था  कि  यह  मंत्रालय  को  राय  सरकार

 शकी  नहीं  ।  वह  कहते  हैं  कि  यह  सरकार  की  राय  है  ।  क्या  हम  यह  समझें  कि  सरकार  ने  इस

 मामले  में  दृढ़  निश्चय  किया  है  कि  तापीय  बिजलीघर  कौर  कोयला  धुलाई  कारखाने  सिफ॑  कोयला

 क्षेत्रों  के  पास  ही  स्थापित  किये  जायेंगे  ae  यदि  तो  क्या  जो  योजनायें  उसके  अनुसार  नहीं  हैं  उन  में

 कोई  परिवर्तन किया  जायगा  ?

 tat के  ०  दे०  मालवीय  वह  तो  आयोजन  अ्रायोग  हमारे  मंत्रालय  तथा  सरकार  की

 राय है  ।  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  ऐसी  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  मामले में

 राज्य  सरकारों  से  भी  परामशं  करना  होगा  ।  इसलिए  कुछ  योजनाएं  ऐसी  हैं  जो  इस  प्रतिरूप  F

 अनुसार  नहीं हैं  ।  इसलिए  जब  तक  उनसे  परामर्श  नहीं  किया  जाता  कौर  वे  सहमत  नहीं  होते
 तब

 तक

 निरूपण  नहीं  किया  जा  सकता  जो  बाद  में  कार्यान्वित  किया  जा  सके  |

 श्री  बेन्कटासुब्बैया  :  क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि
 बिजली  की  कमी  के  कारण  सिंगरेनी

 कोलियरीज  में  कोयले  का  उत्पादन  तीन  लाख  टन  कम  gare  wr  यदि  तो  राज्य  सरकार  को

 धन  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 महोदय
 :

 व्यक्तिगत  मामलों  को  अलग  wer  लिया  जायेगा  ।  सभी  का  एक  साथ

 विवेचन करना  कठिन  है  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  कोल  कौंसिल  ने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं

 जिन  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  मुख्य  मुख्य  सुझाव  दिये  हैं

 क्या  उन  पर  कुछ  प्रकाश  डाला  जायेगा
 ?

 शी  क े०  दे०  मालवीय  :  कोल  कौंसिल  ने  जो  खास  बात  कही  है  वह  यह  है  कि  कोयले  की

 खानों  केपास  ही  पावर  स्टेशन  होने  चाहियें  ताकि  रेलवे  द्वांसपोर्ट  पर  ज्यादा  बोझ  न  पड़े  ।  इसलिये

 त्न  ~ <r
 हज थर्मल  पावर  स्टेशन  जहां  तक  हो  सके  कोल  माइन्स  के  पास  ही  THIS  जान  ;  यह  कोल  कौंसिल  की

 स्पेसिफिक  सिफारिश  है  ।

 दिल्‍ली  प्राथमिक  शिक्षा  2&qOo

 +

 पाल  सिह  :

 1६७२८  श्री  प्रभात  कार  :

 | sft  xo  ना०

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  करप  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्राथमिक  शिक्षा  Reo  सफलतापूर्वक  लागू

 नहीं  किया  जा  रहा  है  भ्र ौर  दिल्ली  में  स्कूल  जाने
 की

 उम्र  वाले  हरनेक  बच्चों
 को

 उनके  मां-बाप  या

 संरक्षक  स्कूल  नहीं  भेज
 रहे  हैं  ;

 ae

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  योजना  को  पुरी  तौर  से  सफल  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 सरकार का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०
 का०  ला०  श्रीमाली  )

 :
 जी  नहीं

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कथरी  सुरेन्द्रपाल सिह  :
 दिल्ली

 कौर  पुरानी  दिल्‍ली  में  स्कूल  जाने
 की

 उम्र  वाले  कितने  बच्चे

 भ्रनिवायं  प्राथमिक  शिक्षा  योजना  के  अ्रधीन  पंजीकृत  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 श्लीपदी  पमचन्द्रन च्
 :

 पिछले  साल  यह  बताया  गया  था  कि  ५०,०००  से  कम

 बच्चे  प्रयास  ४६,०००  बच्चे  और  उनकी  भरती  का  श्रात्दोलन  शुरु  किया  गया  था
 ६

 से
 ७

 वर्ष  की  वायु  के  cy  प्रतिशत  बच्चे  १९६१  में  स्कूलों  में  भरती  किये  गये
 ।

 थी  सुरेन्द्रपाल  सिह
 :

 जो  मां  बाप  पिछले  शैक्षणिक  वर्ष  में  अपने  बच्चों  को  स्कूलों  में  नहीं  भेज

 सके  उनके  खिलाफ  कानूनी  कार्रवाई  क्यों की  गयी  ?  यदि  तो  क्या  परिणाम  हुमा
 ?

 1  श्रीमती  सौंदर्य  यह  शझ्रावश्यक  नहीं  था
 क्योंकि

 उस  उम्र  के
 ex  प्रतिशत

 बच्चों  को  पहले  ही  भरती  किया  जा  चुका

 रेणुका  क्या  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है
 कि

 जितने  लड़के  भरती  किये

 गये  हैं  वे  सभी  वास्तव  में  स्कूल  जाते  हैं
 ?  गड़बड़ी कया  है  ?

 सौंदरम  रामचन्द्रन  :  भरती हो  चुकी  है  ।  जहां  बरबादी या  रुकावट  होती

 उन  मामलों  को  झ्र लग  से  लिया  जायगा  ।  लेकिन  उन्हें  अन्य  प्रोत्साहन जैसे  दूध  मध्याह्न  भोजन

 आदि  देकर  नियमित  रूप  से  स्कूल  में  उपस्थित  रहने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  लिए  प्रत्येक
 प्रयत्न

 किया  जाता  है

 श्री  शिव  नारायण  :  क्या  सरकार  यह  बतलाने  की  कृपा  करेगी  कि  जो ४  कन नटा ् म  लड़ों  यती

 बच  गये  हैं  उन  के  लिये  उस  ने  क्या  प्रबन्ध  सोचा  है
 ?

 ज्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 Ra  प्रतिशत  भरती  ft  गये  थे
 ।

 लेकिन  बाकी
 ५

 प्रतिशत  के  बारे

 में  क्या  ्  ?

 श्रीमती  सौंदर्य  १००  प्रतिशत  प्राप्त  करना तो  असंभव  क्योंकि  उसके

 शर  भी  कारण  हैं  ।  फिर  भी  ey  प्रतिशत  वास्तव  में  बहुत  ऊंची  दर  है
 ।

 श्री  तुलसीदास जाघव  :  जो  लड़के  नहीं  भराते  क्या  सरकार  ने  उन  के
 न

 भेजे  जाने  का

 कोई  कारण  सोचा है  ?

 श्रीमती  रामचन्द्र  नू
 :  भरती  आन्दोलन  जहां  तक  संभव  प्रायः  सभी  सामान्य

 बच्चों
 स्कूल

 जाने  के  लिए  राजी  किया  गया  था  ate  माता  पिता  के  सहयोग  से  ही  वह

 संभव  gat  था  |

 माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  था  कि  cy  प्रतिशत को  भरती
 किया  गया

 था
 ।

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  कितने  प्रतिशत  लड़के  स्कूल  जाते  हैं  ?

 श्रीमती
 सौंदरन

 रामचन्द्रन  :  यहीं  मरे  पात  सही  2.0

 भ्रंग्रेजी  में
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 पंडा०
 वाण

 दात  प्रतिशत  उपस्थिति लागू  करने  से  पहले  क्या  मंत्री  महोदय

 फिलहाल स्कूलों  में  उनकी  शिक्षा  सम्बन्धी  व्यवस्था  से  संतुष्ट हैं  ?

 श्रीमती  सौंदर्य  रामचन्द्रन
 :  यदि हम  १००  प्रतिशत  संतुष्ट  हो  जाते  तो  हम  रुक  जाते

 वह  कभी  नहीं  हो  सकता  ।  हम  हमेशा  कोशिश  करते  हैं  ।

 fon  हरिश्चन्द्र मायूर
 :

 भ्र नि वाये  शिक्षा  की  यह  योजना  ६  से  ११  साल की  उम्र  के  बीच

 के  बच्चों के  लिए  है  ।  माननीय  उपमंत्री  ने  केवल  ६  कौर  ७  साल  की  उम्र  के  बीच  के  बच्चों  के

 आंकड़े  बताये  हैं  ।  उन  से  स्थिति  का  पता  किस  प्रकार  चलता  है  ?

 श्रीमती  सौंदरम च्  रामचन्द्रन
 :

 जी  हां
 ।

 पिछले  साल  ६  से
 ७

 साल  कौर
 ८

 साल

 के
 बीच  के

 बच्चों  की
 भरती

 की
 गयी  है

 ।
 वह  जारी  हम  १०  साल  के  बच्चों  को  कभी  नहीं

 ला  सकते
 |

 इसलिए  जब  भरती  शुरु  होती  तब  हम  ६  ७  की
 उम्र  से  शुरु  करते  हैं  कौर

 हुर  साल  एक  भ्र  समुदाय  जोड़ते  जाते  हैं  ।

 तेल  की  पाइप  लाइनें

 सुबोध  च्च् सदा
 :

 श्री
 गो०

 श्री  बसुमतारी
 :

 passes  श्री  स०  न  सामन्त

 att  arias  :

 क्या  खासतौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  पेट्रोल  ले  जांने  के  लिए  तेल  की  पाइप  लाइनें
 डालने

 की  योजना  अन्तिम  रूप  से  तैयार  की  जा  चुकी

 यदि  तो  कुल  कितने  मील  पाइप  लाइन  डाली  जायेगी  कौर  वह  किन-किन

 जगहों  पर  डाली

 यह  काम  कब  शुरु  किया

 यह  काम  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 स्वान  शौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  (  श्री  तिम्मय्या ):  जी  नहीं  ।

 से  तेल  की  पाइप  लाइनें  डालने  की  योजना  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  हो  जाने

 के  बाद  ही  ये  ब्यौरे  बताये  जा  सकेंगे  ।

 श्री  सुबोध  हुसना  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  ये  ब्यौरे  योजना  निश्चित  होने  के  बाद  ही

 दिये जा  सकते  हैं  ।  कया  में  जान  सकता  हं  कि  यह  योजना  निर्धारित  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 fat  तिम्सय्या :  अनुमान  है  कि  इंडियन  रिफाइनरी  लिमिटेड  इस  साल  के  आखिर  में

 काम  शुरू  करेगा  कौर  १९६४  के  आखिर  तक  पुरा  कर  देगा  |

 pet  बसुमतारी
 :

 इन  पाइप  लाइनों  के  अपने  लक्ष्य  तक  पहुंचने  के  लिए  अनुमानित
 लागत

 ?
 re

 es



 २२३५८  मौखिक  उत्तर  २९  PERR

 श्री  तिम्मय्या  :  कलकत्ता-बरौनी-दिल्‍ली  पाइप  लाइन  की  लागत  लगभग  २६  से  २८

 करोड़  रुपये  गौहाटी-सिलिंगुडी  पाइप  लाइन  की  लागत  लगभग  ६  करोड़  रुपये  होगी  ak

 गुजरात  में  कजोल  से  भ्रहमदाबाद  तक
 की

 पाइप  लाइन  की  लागत  लगभग  ६  करोड़  रुपये  होगी  ।

 श्री  मुरारका
 :

 सरकार  के  सामने  सारी  योजनाएं  कौन  कौन  सी  हैं  ae  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  पाइप  लाइनें  डालने  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजनाओं  पर  विचार  हो  रहा  है
 ?

 fait  के०  दे०
 मेरे  सहयोगी  ने  संपूर्ण  योजना  बतायी है  |

 श्री  उन्होंने  तीन  परियोजनाएं बतायी  हैं  ।

 श्री के  ०  मालवीय  नूनमाटी  से  सिलीगुड़ी  तक  प्रोडक्ट  पाइप  बरौनी  से  दिल्‍ली

 या  पास  तक  कौर  बरौनी  से  कलकत्ते  तक  प्रोडक्ट  पाइप  लाइन  प्रौढ़  गुजरात  में  गैस  प्रोडक्ट  प्रौर

 maria  तेल  के  लिए  छः  पाइप  लाइन--इन  सब  की  छानबीन  सरकार  कर  रही है  ।  सामान्य

 अनुमति  प्राप्त  कर
 ली

 गयी  हैं  लेकिन  विदेशी  मुद्रा  के  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  तथा  हमारे

 बीच '  कुछ  मतभेद  हैं  a  में  समझता  हुं  कि  स्थिति  शीघ्र  ही  स्पष्ट  हो  जायगी  ।

 श्री  विभूति  ae  जो  बरौनी  से  पाइप  लाइन  दिल्‍ली  meat
 तो  क्या

 बंच  में

 इलाहाबाद  भ्रौर  कानपुर  जैसे  sat  को  भी  इस  पाइप  लाइन  से  जोड़ा  जायेगा  ?

 ft  के
 ०

 दे०  इरादा
 तो

 यही  है  कि  जो  वितरण  के  बड़े  बड़े  स्थान  हैं  उन  में  वहीं

 बांट  दिया  जाये  ताकि  सस्ता  हो  सके  ।

 हेम  बरुना  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  फिलहाल  पाइप  लाइन  डालने
 की

 जिम्मेदारी

 इंडियन  रिफाइनरी  लिमिटेड  की  है  ?  यदि  तो  क्या  उन्हें  डालने  उन्हें  बनाये  रखने  के

 लिए  एक  अलग  निगम  बनाने  का  सरकार  का  विचार  ?

 tat  के
 ०

 दे०  मालवीय  आरम्भ  में  हम  ने  यह  काम  इंडियन  रिफाइनरीज़ को  सौंपा  है

 ताकि देर  न  हो  ।  उसने  यह  काम  शुरु  कर  दिया  है  ate  प्रारम्भिक  काम  काफी  कर  लिया  है
 |

 उसके  तकनीकी  काम  को  संभालने  के  लिए  सरकार  म्रलग  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सोच  रही

 गयी  क्०  घं०  पन्त  :  क्या  बरौनी  से  दिल्‍ली  तक  की  पाइप  लाइन  को  पश्चिम  भारत  की

 पाइप  लाइनों  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 शि  ०
 दे०  यह  भविष्य  पर  श्र  तेल  उद्योग  के

 विस्तार
 पर

 निर्भर
 है  I

 स्वाभाविक  ही  लक्ष्य  यह  होना  चाहिये  कि  सारे  देश  के  लिए  एक  सामान्य  पाइप  लाइन हो  ।

 seit  वॉरियर  :  क्या  गौहाटी  से  सिलीगुड़ी  तक  की  पाइप  लाइन  परियोजना  निश्चित  न  होने

 के
 कारण

 नहीं  बनायी जा  रही  है  या  कौर  किसी  ने  कोई  आपत्ति  उठाई  है
 ?

 fait  के०  दे०
 कोई  आपत्ति

 नहीं  है
 ।

 fat  हेम  रेलवे  ने  कोई  झ्रापत्ति  की  थी
 ?

 fat  के०  दे०  मालवीय :  जब  पिछली  बार  मेंने  इस  झ्रापत्ति
 का

 उल्लेख  किया  था  तो  वह

 भ्र धि कतर
 तकनीकी  आघार  पर  था  ।  लेकिन  नूनमाटी  पाइप  लाइन  तैयार  करने  में  राज  जो

 भी

 समस्याएं  हमारे  सामने  हैं  उन  पर  हम  तकनीकी  कौर  वित्तीय  दृष्टि  से  विचार  कर  रहे  हैं
 हमें

 समझता  हुं  कि  हम  योजना  को  बढ़ायेंगे  |
 ——

 watt  में
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 1h  लिए एक श्री  रामनाथन  चेट्टियार :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  प्रभी  कहा  कि
 सारे

 देश

 पाइप  लाइन  होनी  चाहिये
 ।

 क्या  उन  का  यह  मतलब
 र  कि

 देश  के
 सभी

 सागों
 को  जोड़ने  वाली

 एक  इलेक्टीकल  ग्रिड  सिस्टम  जेसे  होगी ?

 श्री  के
 ०

 दे०  मालवीय  :  मेंने  वह  मान  लिया  था  ।  मेंने  यह  नहीं  कहा  कि  उस  तरह  की

 योजना है  ।  मेंने  यह  कहा  कि  वह  भविष्य  पर  निर्भर  है  ।  लक्ष्य  यह  होना  चाहिये
 कि

 ग्रिड  जैसी

 एक  पाइप  लाइन  हो  ।

 श्री रघुनाथ सिंह  :  में  यह  जानना  चाहता हुं  कि  आधिक  दुष्टि  से  यह  लाभप्रद  होगा  कि

 नहीं ?  tara  से  जो  श्राप  भेजते  हैं  उसकी  तुलना  में  पाइप  लाइन  से  भेजने  में  खर्च  में  कितना  अन्तर

 पड़गा

 श्री  के०  Fo  मालवीय  :  wise  दृष्टि से  बहुत  लाभदायक  होगा  श्योर  रेलवे के  भाड़े  से

 इस  में  भाड़ा  कस  होगा  ।

 श्री  क०  ना०  तिवारी :  wit  मा  मंत्री
 —  ने  बतलाया कि  फाइनेन्शल  श्र  टैकनिकल

 डिफीकल्टीज़ हैं  ।  क्या  यह  भी  डिफीकल्टी  है  कि  प्रान्तीय  सरकारें  इस  में  प्रवचन डाल  रही  हैं  ?

 श्री के  ०  दे०  मालवीय  :  जी  प्रान्तीय  सरकारें  कोई  नहीं  डाल  रही  हैं  ।

 कोयला  धोने  के  कारखाने

 ्

 स०  च०  सामन्त

 भी  सुबोध  हंसना
 1६७४

 थि  श्री  ह  | / चू  दास

 म०  ला०  द्विवेदी

 क्या
 खान  कौर  इंधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तीसरी  योजना  की  अवधि  में  सरकारी  ai  गैर-सरकारी क्षेत्र

 में  कोयला  धोने  के  कई  कारखाने  स्थापित  किये

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कारखाने

 ये  कोयला  धोने  के  कारखाने  कब  स्थापित  किये  ak

 क्या  ये  कोयला  धोने  के  कारखाने  बिना  किसी  विदेशी  तकनीकी  सहायता  के  स्थापित

 किये  जायेंगे  ?

 कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  जो  at

 ate  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र-का  सम्बन्ध  तीसरी  योजना  की  अवधि  में  हिन्दु

 स्त।न  स्टील  लिमिटेड  के  कोयला  धोने  के  मौजूदा  दो  कारखानों  का  विस्तार  किया  जायगा  प्रौढ़

 प्रिय  कोयला  विकास  निगम  कोकिंग  कोयले  के  लिये  ६  नये  कारखाने  oak  गैर-कोकिंग  कोयले

 के  लिये  २  नये  कारखाने  स्थापित  करनें  की  योजना  बना  रहा  है  |  निगम  के  ३  कारखाने  चौथी  योजना

 में  ही  स्थापित किये  जा  ।

 मिल  अंग्रेजी  में



 २२४७०

 इन  के
 अलावा  कोकिंग  कोयला  धोने  के  दो  कारखाने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने

 की  योजना  बनाई  जा  रही  है
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  कारखाने  विदेशी  ऋण  से  सम्बद्ध  है  ae  उन  के  मामले  में  विदेशी

 तकनीकी  सहायता  उपलब्ध  होगी
 ।

 भ्रादयय  यह  है  कि  कोयला  धोने  के  कारखाने  धीरे  धीरे  न  केविन

 देशी  संयंत्र  पौर  उपकरण  से  बल्कि  विदेशी  तकनीकी  सहायता  के  बगैर  भी  स्थापित  किये  जायें  ।

 श्री स०
 चं०

 सामन्त
 :

 क्या  कोयला  धोने  के  इन  कारखानों  के  कुछ  मौजदा  कारखानों
 के  विस्तार  की  भी  कोई  योजना  है  ?

 तिम्मय्या :  जी  हां  ।

 स०  चे  सामन्त
 :  उन  के  नाम  कया  है  ?

 श्री  तिम्मय्या
 :

 अनुमान  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  aia  दो  कारखानों  अर्थात्

 ret
 झ्र

 का  विस्तार  किया  जायगा
 ।

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 मंत्री  महोदय  ने  बताया
 कि

 कुछ  कारखानों  के  लिये  विदेशी  सहायता

 मिलेगी
 ।

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  कौन  कौन  से  देना  इन  कारखानों  को  तकनीकी  सहायता  देंगे
 ?

 पश्  तिम्सय्या  :  मुझे  सुचना  चाहिये  |

 श्री  ला०
 त्रिवेदी

 में  जानना  चाहता  हं  कि  कोयले  की  धुलाई  के  कारखानों की  स्थापना

 के  सम्बन्ध  में  स्थान  का  निर्धारित  कैसे  किया  जाता  है  ?  क्या  झ्रधिकांश  में  ये  कारखाने  कोयले  की

 खदानों  के  पास  बनाये  जाते  कौर  प्रत्यक्ष  बनाये  जाते  है  तो  स्थान  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में

 किन  किन  बातों  का  विचार  किया  जाता  है  है
 ?

 श्री  हि०  दे०  मालवीय
 :

 सब  से  बड़ी  वजह  तो  यह  होनी  चाहिये  कि  ये  कोयले की  खानों के

 पास  हों  ताकि  ट्रांस्पोर्ट  में  सुविधा  हो  सके
 ।

 इस  के  अलावा  कोई  दूसरा  कारण  तो  तभी  हो  सकता  है

 जब  कोई  स्थानिक  बातें  सामने  करायें  ।  लेकिन  इन  को  खानों  के  पास  ही  इसलिये  स्थापित  किया

 जाता  है  ताकि  ट्रांस्पोर्ट  के  बोझ  को  हलका  किया  जा  सके  |

 भागवत झा  आजाद  :  प्रदान के  भाग  के  निर्देश  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 सरकारी  क्षेत्र  में  जो  कोयला  धुलाई  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  वाले  हैं
 उन

 के  लिये  क्या

 लक्ष्य  निर्धारित किये  गये  हैं  ?

 fat  तिम्मय्या
 :

 तीसरी  योजना  में  हमें  १२७  लाख  टन  की  क्षमता  स्थापित  करनी

 है  जिस  में  से  ३२  लाख  टन  क्षमता  हिन्दुस्तान  रटील  लिमिटेड  द्वारा  स्थापित  की  जायगी
 |

 श्री  रखना  सिह
 :

 sea  तो  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  बारे  में  है  ।

 fart  तिम्मय्या
 :

 हमारे  कारखानों  के  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  कोयला  घुलाई-क्लारखानों

 की  क्षमता एक  रूप  में  ३  लाख  टन  से  २२  लाख  टन  बढ़ा  दी  जायगी  कौर  दूसरे  रूपे  १५  लाख

 टन  से  ३०  लाख  टन  कर  दी  जायगी  ।

 श्री हेम बरुध्ा हेम  उन्हों  ने  बताया कि  वह
 ३०

 लाख
 टन

 से
 २०

 लाख  टन  वृद्धि  होगी
 ।

 यह

 वृद्धि
 किस

 प्रकार  है

 ?

 मूल  wat  में
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 तिम्मय्या :  वहू  ३  लाख  टन  से  २२  लाख टन  है  ।

 इस्पात  कौर  कच्चे  लोहे की  कीमतें

 1१६७५.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  १  १९६२  के

 कित  प्रदान  संख्या  2o€  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  RE R0-F2  और  PERL-R  के  लिये  इस्पात  ौर  कच्चे  लोहे  के  अभ्र वबा रण  मूल्य

 aa  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  किये  जा  चुके  ह  ;

 क्या  ये  कीमतें  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशों  के  झ्तुसार  है  ;  कौर

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादकों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नये  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 इस्पात  प्रौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 प्र०
 चे  :  कौर  कच्चे

 लोहे  ae  इस्पात  के  लिये  दिये  जाने  वाले  अवधारण  मूल्य  सम्बन्धी  प्रफुल्ल  झ्रायोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 हो  गई  हैं  कौर  उन  की  छानबीन  जारी  है  |

 जी
 नहीं

 ।

 श्री  इन्द्र  गुप्त :  क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ौर  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात की  प्रति  टन

 उत्पादन  लागत
 के

 बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग  ने  कोई  लगाया  है  ;  यदि  तो  वह
 कितनी

 इस्पात  श्र  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  रिपोर्टे पर  विचार  किया जा

 रहा  है
 ।

 में  इस  समय  वे  ब्यौरे  नहीं  बता  सकेगा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्या  यह  सच  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादकों  को  ऐसा  कोई

 आ्राइवासन  दिया  गया  है  कि  जो  मजूरी  बोर्ड  भ्र भी  नियुक्त  किया  गया  है  यदि  वह  कमंचारियों  की

 मजूरी  बढ़ाने  की  सिफारिश  करता  तो  श्री  कारण  मूल्य  के  इस  प्रश्न  पर  फिर  विचार  किया  जायगा ?

 fo  सुब्रह्मण्यम :  यह  रिपोर्ट  Re&Ko  -६१  श्र  १९६१-६२ के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 इसलिये  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  यहां  लागू  नहीं  होता  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  में  प्रफुल्ल  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  ae  कह  रहा  हूं
 ।

 में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  कोई  झ्राइवासन  दिया  है  |

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मुझे  नोटिस  चाहिये  |

 श्री स०  मो०  प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  अस्थायी है  या  alta  है  ?

 प्री
 चि०

 सुब्रह्मण्यम
 :

 वह  afar  प्रतिवेदन  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है
 ।

 क ि स

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  मृत्य  भूतकाल  से  निर्धारित  किये  जायेंगे  जैसाकि  श्री  तक  किया  गया

 है  या  भविष्य के  लिये  भी  मूल्य  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 fat  चि०  प्रतिवेदन  १९६०  से  १९६२  के  सम्बन्ध  में
 है  कौर  हमें  भविष्य  के

 लिये  भी  मूल्य  निर्धारित करने  होंग  |

 अंग्रेज़ी  में

 1798  (Ai)
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 रामनाथन |  चेट्टियार

 :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  चुका  है  कौर  उन

 थर  बिचार  हो  रहा  है  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  को  निरूपण  करने  में  झभी  कितना  समय

 लगेगा ?

 भी  fro  सुब्रह्मण्यम :  बहुत  जल्द  ही  ।

 तल
 शोषक  कारखानों  में  राज्यों  की  सहभागिता

 +

 वारियर

 |
 श्री  वासुदेवन नायर नायर  :

 1*  ६७६.  4  श्री  मे ०  क०  कुमारन

 |  aft  यक्  पाल  सिंह
 :

 श्री  प्र०  बरुआ

 श्री  आशिक

 नया
 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  तेल  शोधक  कारखानों  में  राज्यों  की  सहभागिता  के  संबंध  में  सरकार  ने  भ्रान्ति

 fara  कर  लिया  ;  ak

 यदि  तो  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 कौर  इंधन
 मंत्री  (  श्री

 कूँ ०  दे०  मालवीय )  :
 जी

 बिहार  we  गुजरात

 राज्यों के  सम्बन्ध  में  ।

 राज्य  सरकारें  प्रत्येक  राज्य  में  स्थित  तेल  शोधक  परियोजना  में  १४  प्रतिशत  सामान्य

 gar  निवेदन  कर  सकती  है
 ।

 श्री  जिन  राज्यों  में  ये  शोधक
 कारख़ाने

 स्थापित  किये  जा  रहे  हँ  क्या  उन्हीं  राज्यों

 की  सरकारें  इस  में  हाथ  बंटा  रही  है  या  दूसरी  राज्य  सरकारों  को
 भी

 इस  के  लिये  अवसर  मिल  रहा
 है

 ?

 श्री  हि ०  | 3 रे०  मालवीय  :
 निश्चय  यह  किया  गया  है  कि  वे  सभी  राज्य  जहां  शोधक  कारखाने

 इस  साझेदारी  यदि  वे  यदि  उन्हें  सुविधाजनक  हों  तो  भारत  सरकार  के  साथ  शामिल

 हो  सकते हें  ।

 fat  दाजी
 :

 क्या  इस  व्यवस्था  सै  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के
 भ्रभ्यावेदनों

 का  समाधान

 हो  जाता  है  या  wa  भी  इस  मामले  में  कोई  झगड़ा  है
 ?

 श्री के ० दे० मालवीय दे०  मालवीय  :  में  नहीं  जानता  कि  उन  का  समाधान  र्द्र  है  या  नहीं
 |

 समझौता

 हो  गया  है  wit  हम  ने  उन्हें  सूचित  किया  है  कि  इस  साझेदारी  में  सहयोग  देने  के  लिये  हम  राज्य

 सरकारों  के  सामने  यह  प्रस्ताव  रखेंगे  |

 fait  हेम  बरुआ  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  कोरबा  कोयला  क्षेत्रों  में  मध्यप्रदेश  सरकार

 की  २५
 ferent  हिस्सा  दिया  गयो  है  ate  परिचय  बंगाल  को  अपनी  कोयला

 खानों
 से

 खुदाई
 करने  का

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पूरा  अधिकार  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  तेल
 के

 मामले  में  वह  fees  १४  प्रतिशत  तक  ही

 सीमित  क्यों  किया  गया  है  ?

 पत्नी  के
 ०  है०  हमारे  सामने  कई  बातें  थीं  ।  संपूर्ण  प्रदान  पर  विस्तार पृ वंक  विचार

 किया  था  शौर  सरकार  इस  नतीजे  पर  पहुंची  थी  कि  हमारी  कौर  राज्य  सरकारों को  भी

 सामानों  को  देखते  हुए  इस  साझेदारी  में  शामिल  होने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  लिये  १५  प्रतिशत

 हिस्सा  बिलकुल उचित  है  ।

 |  यद्दापाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  थर्माकोल  जस्सो  के  कोटे  को  कम

 fea  बगैर  हमारे  तेल  शोधक  कारखाने  प्रौपरली  वक  नहीं  कर  सकेंगे
 ?

 महोदय
 :

 यह  कार्यवाही के  लिये  सुझाव  है  ।

 भी  भागवत  झा  क्या  सरकार  बरौनी  जेसे  दोधक  कारखानों  में  सहभागिता  का

 हिस्सा  बढ़ाने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  की  प्रार्थना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 शशि
 क  ०  है०

 मालवीय  फिलहाल  हमारे  निश्चय  राज्य  सरकारों  को  सूचित  कर  दिये  गये  है
 ।

 भी  विभूति  मिश्र
 :

 यह  जो  डम  बनाने  का  काम  है  इस  को  सेंट्रल  पवर्नेमेंट  प्रपा  हाथ  में

 था  स्टेट  गवर्नमेंट  को  इस  के  बनाने  का  अधिकार  देगी  ?

 fait  के
 ०  दे०  मालवीय  यह  तो  पार्टनरशिप  का  सवाल  है  ।

 होगनाक्कल  जल-विद्युत  परियोजना

 मा

 1*६६७.
 भागवत  झा  प्रस्ताव  :

 शी  उमा नाथ

 क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भद्रवती  में  दक्षिण  क्षेत्रीय  परिषद  की  विद्युत  उपसमिति  की  हाल  में  हुई  बैठक

 होगनाक्कल  जल-विद्युत्‌  परियोजना  संबंधी  भ्रन्वेषण  के  मामले  मैसूर  मद्रास  राज्य  के

 बीच  कोई  समझौता  gat  था  ;  कौर

 क्या  कावेरी  नदी  कें  जल  को  बांटने  के  संबंध  में  EQS  के  करार  में  संशोधन  करते

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  था  ?

 गवाह-कार्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (  श्रीमती  सन्द्रदोखर  ):  ate  समिति  के

 बेदन  पर  दक्षिणी  क्षेत्रीय  परिषद्‌  द्वारा  इसकी  भ्र गली  बैठक  में  विचार  किया  जायगा
 ।

 परिषद्‌
 की

 जिसमें  निर्णय  भी  शामिल  इस  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेंगी  ।

 श्री  भागवत  झा  प्रस्ताव  :  क्या  इस  समिति  में  १९२४  के  करार  पर  भी  विचार  किया  गया

 था  भ्रमणा  समिति  विचार  इससे  पृथक्‌  हुमा
 ?

 श्रीमती

 चन्द्रशेखर
 :

 जेसा  मेंने  ये  सब  बातें  उस  प्रतिवेदन  में  होगी,जो  संसद्‌

 कालय  में  रखी  जायेगी  ।
 —  eee

 मिल  अंग्रेजी में
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 श्री  भागवत
 झा

 श्वा जाद
 :  संसद्‌  पुस्तकालय  में  अथवा  सभा  पटल  पर  यह  प्रतिवेदन  कब  तरक

 रखा  जा  सकेगा ?

 श्रोती  दक्षिणी  क्षेत्रीय  परिषद्‌  के  समक्ष  रखने  के  बाद  शीघ्र  ही  ।

 महोदय  :  वह  कुछ  समय  बता  सकती  है
 ?

 चन्द्र दो खर  :  परिषद्‌  की  बैठक  अक्तूबर  में  होगी  ।  उसके  बाद  after ही  मह  संसद

 पुस्तकालय  में  रख  दिया  जायेगा

 विद्याथियों  के  लिये  श्रीनिवास  सेनिक  दिक्षा

 qos.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  बया  प्रतिरक्षा मन्त्री  यह  बताने  की  T  करेंगे कि

 क्या  स्कूल  कौर  कालेजों  के  विद्यार्थियों  को  भ्र निवार्य  सैनिक  शिक्षा  देने  की  योजना

 को  afar  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 एन०  सी०  सी ०  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  प्रतिभाशाली  छात्रों  को  सेना  में

 सिकता  देने  का  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  स्कूलों  ate  कालिजों के  छात्रों

 को  भ्रनिवायें  सैनिक  शिक्षा  देने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  के  मन  में  शायद  राष्ट्रीय  छात्र-दल  में  प्रशिक्षण  पाने  वाले  छात्रों  को  दी

 गई  उस  रियायत  का  ख्याल  है  जो  उन्हें  सेना  के  कमीशन  पदों  में  भर्ती  के  मामले  में  दी  जाती  है  ।  भार

 तीय  सेनिक  अकादमी  में  कुछ  प्रतिश्त  स्थान  आफिसर  ट्रेनिंग  यूनिट  कोर्स  पास  कर  लेने  वालों

 राष्ट्रीय  छात्र-दल  का  प्रमाणपत्र  पाने  वालों  के  लिये  सुरक्षित  रखे  जाते  हैं  ।  सीनियर  डिवीजन

 के  छात्रों  जो  आवश्यक  aa  पूरी  करते  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  की  परीक्षा  से  मुक्त

 कर  दिया  जाता  वह  सीधे  सेवाओं  के  चयन  बोर्डे  के  सामने  कमीशन  अफ़सर  चने  जाने  के  लिये

 az  हो  सकते  है  |

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  यदि  में  भूल  नहीं  करता  हं  तो  १२  सितम्बर  Re Ko  को  श्रीनिवास

 सेनिक  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  उत्तर  देते  हुए  प्रतिरक्षा  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  को  यह

 दिया  था  कि  राज  से  तीन  वर्ष  gear  सकल  कालिज  का  कोई  विद्यार्थी  इस  प्रकार  का  नहीं  होगा

 जिसको कि  एन०  सी०  सी ०  र ए ० ए०  सी ०  पी०  का  दक्षिण  प्राप्त
 न

 हो  चुका  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  उस  दिशा  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  है  कि  एक  ऐसा  आश्वासन  दिया  गया  था  कि

 झ्र गले  फोन  वर्षों  में  ऐसा  एक  भी  विद्यार्थी  नहीं  होगा  जिसको  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  में  प्रशिक्षण
 न

 मिला हो  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  हमारे  स्कूलों  कालिजों  में  ७,०  ०,०००  विद्यार्थी

 है  जिनमें  से  ४,००,०००  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  में  हैं  ।  ऐसा  कोई  श्राइवासन  नहीं  दिया  गया  था  कि

 इसमें  प्रत्येक  को  शामिल  किया  जायेगा  ।  जब  यह  अनिवार्य  नहीं  तो  में  ऐसा  श्रीनिवासन दे  सकता

 हूं  ।  हमने  यह  व्यक्त  की  थी  कि  कोई  अनिवार्य  नहीं  होगा
 ।

 यह  संख्या  हमारी  सामान्य  झा थिक

 कौर
 वित्तीय  स्थिति  के  कारण  कम  है

 ।
 राज्य  द्र पर  का  वित्तीय  sit  देने  में  असमथ

 है

 faa  wast  में
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 उपकरणों  की  कमी  है  जिन्हें  नियमित  सेवा  में  से  नहीं  लिया  जा  सकता
 ।

 तीसरे  पदाधिकारियों

 की  बहुत  कमी  है  जिसे  कुछ  भ्रंश  तक  श्री  राष्ट्रीय  सेवा  छात्र-दल  से  ही  पदाधिकारी  देकर  पूरा  किया

 जा  रहा  है  ।  इसको  भ्र निवार्य  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  जैसा  कि  अभी  प्रतिरक्षा  मन्त्री  जी  ने  झपने  उत्तर में  बतलाया कि

 राष्टीय  छात्र  सेना  दल  के  जो  छात्र  उत्तीर्ण  होते  हैं  उनको  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन की  परी

 क्षेत्रों  से  ऐगजम्प्ट  कर  दिया  जाता  में  जानना  चाहता हूं  कि  इस  प्रकार  के  छात्रों  की  संख्या  कया

 आप  के  पास  है  जो  कि  बाप  सदन  को  को  बतला  सकते  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  PEN  में  आरम्भ में  १७  पदाधिकारी  थे  कौर  पिछले  वर्ष  यह  संख्या  ९१३५

 धी  |

 पत्नी  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  लड़कों  को

 प्रशिक्षित
 करने  के  ताकि  बाद  में  वे  सशस्त्र  बलों  में

 कमीशन  के  लिये  भ्रष्टता-प्राप्त  सैनिक  स्कूलों  को  क्या  विशेष  काम  सौंपा  गया  है
 ?

 श्री  कृष्ण  सैनिक  सकल  सामान्य  दिक्षा  के  लिये  है  ।  उनमें  शिक्षा  प्राप्त  करके  वे  प्रतिरक्षा

 अकादमी  में  प्रवेश  पाने  के  पात्र  हो  सकेंगे  |  पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमें  उपयुक्त  शिक्षा  भ्र  अन्य  गुण  वाले

 उम्मीदवार  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  रही  है  ।  इसके  लिये  राज्यों  से  भी  मांग  बहुत  थी  ।  प्रशिक्षण  लेने

 वाले  बालक  है  ।  उनके  सैनिकों  के  रूप  में  कभी  वातें  नहीं  की  जा  सकतीं  ।  सामान्य  शिक्षा  के  अ्रतिरिक्त

 सै  तिक  प्रशिक्षण  पर  भी  बल  दिया  जाता  है  |

 श्री हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  इस  मामले  की  सरकार  की  उदासीनता  अ्रनिच्छा  इस

 कारण  भी  है  कि  सरकार  ने  अपनी  विदेश  नीति  में  अ्रहसा  को  अधिक  स्थान  दिया  है  wie  घरेलू  नीति

 में  कम
 ?

 इस  प्रश्न  पर  भ  कया  आपत्ति  है
 ?

 में  आपकी  आपत्ति  जानना  चाहता
 न

 कि

 मन्त्री  महोदय  की  ।

 झच्यफा  सहोदय  :  मुझे  प्रगति  झ्रापत्ति  बताने  की  कोई  प्रा वक् यकता  नहीं  क्योंकि  मन्त्री  महोदय

 की  भी  अपनी  ऑ्रापत्ति  होगी  ।

 थ्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  में  समझता  कि  आप  सदस्यों  का

 भी
 कुछ  पक्ष  लें

 |

 पूच्या  महोदय  :  उस  ही  मामले  से  सम्बन्धित  होने  चाहियें  जो  हमारे  समक्ष  है  ।
 उ

 इससे  परे  हो  जाता  है  इससे  सम्बन्धित  नहीं  होता  है  तो  इस  रूप  में  अनुपूरक  मरन  की  श्रीमती

 नहीं  दी  जा  सकती  t

 ी  सेना  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  बताया
 कि

 विद्यार्थियों  की  एक  बड़ी  संख्या  को  राष्ट्रीय

 सेना  छात्र-दल  का  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जाता  ।  क्या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  विद्यार्थियों  को  छोटी

 और  ठीक  होने  योग्य  शारीरिक  शभ्रसमर्थताओं  जसे  झुके  हुए  घुटने  अथवा  कम  वजन  के  कारण  राष्ट्रीय

 सेना  छात्र-दल  में  नहीं  लिया  जाता
 ?

 यदि  तो  नया  यह  सच  नहीं  है  कि  थोड़े  से  प्रशिक्षण  देकर  भर

 उचित  देख  भाल  करके  इन  भौतिक  कमियों  को  दूर  किया  जा  सकता  है

 श्री  कृष्ण
 मेनन

 :  डाक्टरी  जांच  के  लिये  उचित  प्रक्रिया  है  झ्र  जब  तक  वे  उस  डाक्टरी  जांच

 में  पास  नहीं  होते  उनको  लेना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  अधिक  नाजुक  स्थिति  में  वे  घबरा  सकते  हें  ।  जहां

 तक  कच्छ  भोजन  प्रौढ़  देखभाल  का  सम्बन्ध  है  कि  उससे  वे  योग्य  बन  सकते  है  या  में  यह  नहीं बता

 सकता ।  जो  भी  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  इन  लोगों  का  पोषण  नहीं  कर  सकता  |

 है|  मूल  अग्रवाल
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 शी
 यशपाल  सिह  :

 माननीय  प्रतिरक्षा  मन्त्री  की  इंटरनेशनल  एक्टिविटीज  को  देखते  हुए

 यह  श्रेयस्कर  न  होगा  कि  aia  सेनिक  शिक्षा  का  काम  शिक्षा  को  सौंप  दिया  जाये  कौर

 वह
 इसको  एक्स्पीडाइट करे  ?

 महोदय  :  यह  एक  सुझाव है

 fat
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  एन०  सी ०  सी  ०

 के  कैडट्स  को  किस  परसेंटेज  में  कमी

 दण्ड  आफिसर  के  रूप  में  लिया  जाता  है  |

 कृष्ण  मेनन  :  राष्ट्रीय  सेना  छात्र-दल  द्वारा  कमीशन  नहीं  दिया  जाता  है  ।  कमीशन  उसके

 बाद
 दिया  जाता  है  जब  वे  मिलिटरी  देहरादून  अथवा  नौसेना  वाय  सेना  में  ऐसे  ही  संस्थानों

 में  जायें  ।  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  प्रशिक्षण  से  उन्हें  झाई०  एम०  Vo  में  कूछ  कम  पाठयक्रम करना

 पड़ता है  ।

 Tat  इमाम  लाल  सर्राफ
 क्या  देश  भर  में  राष्ट्रीय  सेना  छात्र-दल  कौर  सहायक  सेना

 सत्र-दल  दोनों  में  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जायेगी  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  में  प्रश्न  समझ  नहीं सका

 महोदय  :  क्या  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  कृष्ण
 मेनन  :., दिन  सी०  सी०  सीनियर  डिवीजन  अर्थात्  एन०  सी०  सी ०  इन्फैन्ट्री  श्र

 एन०  सी०  सी  ०
 राइफल्स  में  प्रशिक्षार्थियों  की  कुल  संख्या  8,900,004  है  |

 स्कूलों  के  बच्चों  के  लिये

 जुनियर  डिवीज़न  है  जिसमें  प्रशिक्षार्थियों की  कुल  संख्या  १४  लाख है  ।

 सुन्दरी  उबर  कारखाना

 1*६७९.  श्री  म्हारा  :  कया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि

 क्या  सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने  ने  अपना  सामान्य  लक्षित  उत्पादन  प्राप्त कर  लिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  है
 ?

 इस्पात  भौर  भारी  उद्योग  मंत्री  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्र०  घं०
 जी  नहीं

 परन्तु  उत्पादन  में  निरन्तर  विधि  हो  रही  है  ।

 उचित  प्रकार  के  कोयले  के  पर्याप्त  मात्रा  में  मिलने  में  कठिनाई ak  सम्मलित  जिप्सम

 की  घटिया  किस्म  ।

 श्री  मुरारका  :  लक्षित  उत्पादन  न  प्राप्त  करने  के  कारण  कारखाने  में  उत्पादन
 की

 कुल  हानि

 कितनी  है  कुल  कितने  धन  की  हानि  हुई
 ?

 श्री  प्र०  ख०  सेठी  LERo—KL  में  ग्र मो नियम  सल्फेट का  उत्पादन  3,04  Rs  टन  था

 नाइड्रोजन य  कत  उकेरा  FT  ६०,०४३  टन  ce  &I-KR  में  २,८४,३४६  टन  झमोनियम

 फेट  WIT  ५६  ८६५  टन  नाइट्रोजन युक्त  उर्वरक  का  उत्पादन |

 प्रंग्रेजी  में
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 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )
 :  उत्पादन  क्षमता  का  अनुमान

 ६६,०००  अथवा  ६७,०००  टन  लगाया  गया है  |  वर्ष  में  वास्तविक  उत्पादन  ६०,०००

 टन  प्र  और  PER L—KQ  में  लगभग  ४६,०००  टन  |  गर्त  एक  वर्ष  में  लगभग  ११,०००  टन  की

 कमी  रही  कौर  दूसरे  वर्ष  में  ६,०००  टन  की  |  माननीय  सदस्य  रुपये  का  हिसाब  लगा  लें  |

 शि  मुरारका
 :

 पहले  यह  बताया  गया  था  कि  उत्पादन  में  कमी  सन् यन्त्र  में  कुछ  खराबी  होने

 के  कारण  हुई  |  क्या  वह  खराबी  ठीक  कर  दी  गयी  है  दौर  क्या
 सन् यन्त्र

 कोयले  कौर  जिप्सम  के  प्रश्न

 के  भ्र ति रिक्त ठीक  काम  कर  रहा  है  ?

 शि  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जहां  तक  पुराने  सन् यन्त्र  की  मरम्मत  की  जा  सकती  कर  दी  गयी

 है  ।

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :
 में  यह

 जानना  चाहता हूं  कि  देश  में  फर्टिलाइज़र  की
 कितनी

 है  ait  यहां  पर  वह  कितना  पैदा  किया  जाता  है  ?

 अध्यक्ष  इस  कारखाने  में  देश
 की

 कुल  आवश्यकता  के  कितने  प्रतिशत  का  उत्पादन

 किया  जा  रहा  है  ?

 शी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  सारी  आवश्यकता  के  मेरे  पास  झांकने  नहीं  हैं  ।

 पेटा-कैमिकल  उद्योगों  का  बिकास

 नः

 |  विभूति  मिश्र

 att  रघुनाथ  fae  :

 पद  J
 1  श्री

 राम  रतन  गुप्त :

 |  महाराज कुमार
 विजय  आनन्द  :

 FAT  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  फ्रांस  का  चार  सदस्यों  का  एक  विशेषज्ञ  दल  पैट्रोकैमिकल उद्योगों

 के  विकास  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिये  gaRi  में  भारत  था  ;

 यदि  तो  क्या  उस  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ;  कौर

 उनके  मुख्य  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव
 हां  ।  १९६२  में

 फ्रांस  का  एक  जिसमें  तीन  विशेषज्ञ  भारत  था  ।

 ait  नहीं  ।

 प्रत  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  टीम  उस  ने  यहां  पर  कौन

 सा  काम
 किया  है

 ?

 खान  कौर
 इंधन  मंत्री

 ष्ह्०  बे०  मालवीय
 लट  वक्‍त € तो  वे  सब  जगह  घूम  र  हैं  ।

 हमारे  यहां  जहां  तेल  का  उत्पादन  होता  जहां  पैट्रोकैमिकल  इंडस्ट्रीज़ बन  सकती  उन
 re

 मूल  sist  में
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 aq  जगहों  को  देख  कर  ट्रांस्पोर्ट  )  प्रौढ़  खर्चों  का  भ्रनुमान कर  के  वह

 टीम  भ्र पनी  रिपोर्ट  लिखेगी  ।  उस  में  काफी  काम  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  हमारी  सरकार  ने  उस  टीम  को  कुछ  निर्देश  दिया  है  कि  हम  फ़लां

 फ़लां  जगह  पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज  बनायेंगे  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  जी  इस  मामले  पर  हमारे  विशेषज्ञों  ने  उन  लोगों  से  खूब

 चीत  कर  ली  है  ।  इस  समय  यह एक  बड़ा  ग्रा धुनिक  ज्ञान  हो  गया  है  ।  इस  लिए  फ्रांस  की

 हमारे  यहां  का  झन भव  कौर  दुनिया  के  और  मुल्कों  का  यह  सब  सिला-जुला

 कर  एक  ऐसी  योजना  बनाने  का  विचार  है  कि  हम  पेट्रो-केमिकल  इंडस्ट्रीज  सस्ते  में  बना

 सकें  HA  रा  मैटीरियल  का  ज्यादा  से  ज्यादा  इस्तेमाल कर  सकें

 fat  है  to
 पटेल

 :
 क्या  इस  दल  ने  गुजरात  का  दौरा  किया  wk  क्या  गुजरात  में

 केमिकल  उद्योग  के  लिये  कोई  सुझाव  दिये  गये  हैं
 ?

 ७७,

 के०  दे०  मालवीय  गुजरात  गये  बगैर  यह  दल  केसे  काम  कर  सकता  है
 ?

 fat go
 to  पटेल

 :  क्या  कोई  दिये  गये  हैं
 ?  मेरा

 wea  यह

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :
 हम  ऐसा  कोई  सुझाव  नहीं  देते

 कि
 वे  कहां  जायें

 |
 क्षेत्र  हैं  ae  उन्हें

 अपनी  इच्छा  के  अनुसार  जाना  ।  होता  है  ।

 महोदय
 :

 अगला  wet  श्री  दाजी
 ।

 Tett  हाजी  :  ६८१  |

 पश्च  नरेन्द्र  fag  महिला :  इसके  साथ
 संख्या  ६८७

 का  भी  उत्तर  दे
 जाये

 ॥

 शी  Wo  दे
 ०  मालवीय :  हां  ।  वे  इकट्ठे  लिये  जा  सकते  हैं  ।

 पश्रब्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  प्रश्न  संख्या  ६८१  का  उत्तर  दें  ।

 गुजरात  तेल  कपों  से  रायल्टी

 श्री  हाजी

 श्री  to  Fo  :

 peered  wit  बड़े  :

 श्री  जसवन्त  मेहता :

 |  श्री  यशपाल सिंह

 क्या  खान
 श्र  इंधन  मंत्रा  यह  बताते  को  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  तेल  कूपों  से  बढ़िया किस्म
 का  तेल

 निकलने  के  पर  रायल्टी  में  वृद्धि  करने  को  कहा  है  ;

 यदि
 तो  उन्होंने  कितनी  वृद्धि  की  मांग  की  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  मांग  मान  ली  है  ?

 मूज  wat  में



 १८५८४
 लिखित  उत्तर  रख

 खान  vite  इंजन  मंत्री
 अह्ले  दे०  सालवीय )  :  नही ं।

 ate
 «

 we  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  कया  प्रश्न  संख्या  ६८७  के  प्रस्तावक  श्री  जसवन्त  मेहता  उपस्थित

 .  नहीं  वह  उपस्थित  नहीं  है
 ।

 फिर  इसका  उत्तर
 न

 दिया  जाये
 ।

 श्री  हाजी  ।

 थी  दाजी :  क्या  यह  सच  है  कि  करार  होने  के  बावजूद  भी  कुछ  विवादग्रस्त  बातें  रह  गयीं

 जिनहें  मध्यस्थ-निर्णय  के  लिये  प्रधान  मंत्री  जी  को  निर्देशित  किया  गया  है
 ?

 श्री  कु ०  दे०
 मालवीय

 :
 ara  में  रायल्टी  के  बारे  में

 ?

 धी  दादी
 :

 श्रीराम  भ्र  गुजरात  दोनों  के  बारे  में
 ।

 tat  के०  दे०  मालवीय
 :

 नहीं
 ।

 झ्रासाम  सरकार  ने  कुछ  निर्देशित  किये  हैं  जिन

 पर  प्रभी  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  निर्णय  किया  जाना  है  ।

 पाध्या  महोदय
 :

 प्रश्न  केवल  गुजरात  श्रासाम  रायल्टी  की  वृद्धि  के  बारे  में

 दाजी
 :

 पहले  उन्होंने  कहा
 ।

 परन्तु  मेरा  प्रदान  है  कि  एक  करार  परन्तु

 यह  भी  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  कुछ  विवादास्पद  बातें  उठाने  के  जो  प्रधान  मंत्री  जी

 को  निर्देशित  किये  गये  प्रासाद  सरकार  का  प्रकट  कर  रही  है  ।

 श्री  क्या  दे०  मालवीय :  नहीं

 श्री  बड़े  :  कया  आज  गुजरात  से  कोई  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  रायल्टी  की  समस्या पर

 बातचीत  करने  के  लिये  यहां  ara  है
 ?

 शी डा ०  दर  नही ं।

 थी  हेम  कया  यह  सच  है
 कि

 गुजरात  सरकार  इंधन  मंत्रालय  की  बात  से  संतुष्ट  नहीं

 है  oat  इसीलिये  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  मामला  योजना  झ्रायोग  को  निर्देशित  किया  ?  यदि

 तो  योजना  आयोग  की  कया  सिफारिश  है
 ?

 tat  के
 ०  Fo  मालवीय :  ऐसी  गरीब

 बनाने  कोई  आधार  नहीं  है  ।  जहां  तक  रायल्टी

 का  सम्बन्ध  मुझे  पता  नहीं  है  कि  क्या  मुख्य  मंत्री  ने  यह  मामला  प्रधान  मंत्री  जी  को  निर्देशित

 किया हैं  ।

 जरी  पु०  र०  पटेल
 :

 कया  यह  सच  है
 O .

 पश्रिष्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न-काल  समाप्त  हो

 गया  है

 |

 weal  के  लिखित  उतर

 भारतीय  एवरेस्ट  afro दल

 इंदर  शी  भक्त  दर्शन  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्रा  २१

 १९६२  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १६१८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एवरेस्ट  पर
 दूसरा  अभियान  दल  भेजने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  इस  बीच  कया  नि न

 iid
 लिया  गया  है  ?



 RrXe  लिखित  उत्तर  RE  १९६२

 बैठाती  madera  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  मायने  :  १९६५  के  बसंत

 में  एवरेस्ट पर  एक  भारतीय  दल  भेजने  का  प्रस्ताव  है  ।

 योजना  काल  में  इस्पात  के  उत्पादन  के  लक्ष्य

 1६८३,  भी  यदा पाल सिंह
 :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस्पात  के  विस्तार  के  कार्यक्रम  की  रूपरेखा

 अगले  वर्ष  के  मध्य  तक  तेयार  हो  जायेगी  ;

 के  Te
 क्या यह  सच  है  कि  चतुर्थ  योजना  काल  के  लिये  इस्पात  q  उत्पा  थ् ac

 का  १८०  लाख

 टन  का  अस्थायी लक्ष्य  रखा  गया  है  ;

 यदि  तो  इस्पात  उत्पादन  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिये  परियोजनाओं

 की  क्या  मुख्य  रूपरेखा  ह  ?

 इस्पात  सनौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fro  :  से  सरकार  ने चतुथ

 योजना-काल  में  लोहा  कौर  इस्पात  के  विकास  के  लिये  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिये  एक

 स्टीयरिंग  सरुप  बनाया  है
 ।

 स्टीयरिंग  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिये  लक्ष्य
 प्रो

 इसको  प्राप्त  करने

 के  लिये  विस्तृत/चालू की  जाने
 परियोजनाओं

 के  बारे  में  सिफारिश  करेगा  कि  ge  उस

 कार्य  के  लिये  अध्ययन  करने  की  व्यवस्था कर  रहा  है  ।  इस  अध्ययन  को  कोई  निश्चित  रूप

 देने  के  लिये  स्टीयरिंग  गरुप  ने  चतुर्थ  Taal  योजना  के  अन्त  में  अपेक्षित  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिये

 १८०  लाख  टन  के  गार्ड  रखे  हैं  परन्तु
 प्रत्यय

 के  परिणामों  पर  इनकी  पुष्टि  या

 शुद्धि  होगी
 ।

 यह  दल  वर्ष  :  ६६३  को
 तीसरी  तिमाही  के  लगभग  श्रपनी  सिफारिशें  पेदा  करेगा  ।

 राजस्थान  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत

 prea,  डा०  HEAT  मल्ल  सिंधवी  :  क्या  खान  कौर  इं  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कुल  खपत  कितनी  है

 राजस्थान  में  सामान्य  तौर  प्रौद्योगिक  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  इण्डियन

 आयल  कम्पनी  के  डिपो  किस  हद  तक  पुरा  कर  पायेंगे  ;  र

 जोधपुर  शर  बीकानेर  में  डिपो  कब  आरम्भ  किये  जायेंगे
 ?

 खान  कर  इंधन  मंत्री  कण  दे०  सिलिबीज़  ):  AT  EQR  में  राजस्थान  में

 पेट्रोलियम
 उत्पादों

 की  खपत  का  अनुमान  लगभग  g,€  ०,०००  टन  लगाया गया  है  ।

 इण्डियन  घायल  कम्पनी  के  कोटा  कौर  जयपुर  में  दो  डिपो  हैं
 ।

 जैसे  ही
 र

 डिपो  चालू

 हो  इण्डियन mae  कम्पनी  यथासंभव  अधिकाधिक  राजस्थान  की  श्रावस्यकताओं को

 पुरा  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ।

 जोधपुर  डिपो  निर्माणाधीन है  इसके  gees  में  चालू  होने
 की

 आशा

 है  ।

 ा

 मल  ी  में
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 साजो  पहाडियां

 (  तभी  हेम  wear
 :

 |
 |  sit  हेम  राज

 T¥aay.  <
 श्री  प्र०  Wo  बस्ता  :

 हवा  रा०  बन जों  : |

 कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  ही  मिजो  पहाड़ियों  में  मिजो  नेशनल  re  नामक  एक

 राजनैतिक  संगठन  के  तत्वाधान  में  भारतीय  संघ  से  अलग  स्वतंत्र  मिजो  राज्य  बनाने के  संबंध  में

 एक  आन्दोलन  द्ग

 ?
 यदि  तो  इस  आन्दोलन

 का  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह-कार्य
 मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  नामक

 एक  संगठन  बैठकें  करता  रहा  है  ग्रोवर  एक  स्वतन्त्र  मिजो  राज्य  के  निर्माण  की  मांग  करता  रहा  है  ।

 यह  भी  पता  चला  है  कि  फ्रन्ट  रानी  गतिविधियां  बढ़ाने  के  लिये  संगठन  के  नये  यूनिट  स्थापित  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  राज्य  सरकार  इसकी  गतिविधियों पर  निगाह  रख  रही  श्र

 उपाय  करेगी  |  केन्द्रीय  सरकार  भी  अपने  को  स्थिति  से  अवगत  रख  रही  है  ।

 मोटरगाड़ियों  के  लीफ  स्मरण  का  निर्माण

 ।
 श्री  विश्वनाथ

 |
 शमी  इसी  सहगल  :

 ६८६.  श्री  कजरोलकर

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 | att  नरेन्द्र  सिह  महिला  :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  कौर  भ्र धि नियम  के  seta  महाराष्ट्र  राज्य  सड़क

 परिवार  को  मोटरगाड़ियों  के  स्प्रिंग  बनाने  का  लाइसेंस  प्रथम  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो

 क्या  यह  सच  है  कि  स्प्रिंगਂ  उद्योग  को  लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  सुचीਂ

 में  रख  दिया  गया  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  मोटरगाड़ी  लीफ  स्प्रिंग  का  निर्माण  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  में

 न
 करके  उसका  सहायक  उद्योग  में  निर्माण  रक्षित  कर  दिया  गया  है

 ?

 इस्पात
 शौर  भारी  उद्योग  मंत्री

 चि०
 :  हां  ।

 अंग्रेजी  में
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 २८  १९६२ को  ।

 हां  ।

 न्या
 (4)

 मो ह  tests
 rf

 यों  का  लीफ  fort  मोटरगाड़ी  उद्योग  का  सहायक  उद्योग

 बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  पर  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  दोनों  में  था  जाता है  ।

 तन  पर  रायल्टी

 1*६८७.
 श्री  जसवन्त

 क्या  खान
 शौर  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गुजरात  ae  झा साम  में  तेल  के  शवों  से  निकले  तेल  पर  सरकार  ने  किस  दर  पर  रायल्टी

 का  भुगतान  किया

 )  क्या  यह  सच  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  समान  नीति  नहीं

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  रायल्टी  की  दरों  को  बढ़ाने  के  लिए  कहा  धौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनके  भ्रनुरोध  पर  विचार  कर  लिया  है  प्रौढ़  उस  पर

 निर्णय ले  लिया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  क०  दे०  :  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 ही  केवल  सरकारी  ्  है  जो  तेल  निकाल  रहा  है  ।  इस  समय  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 केवल  गुजरात  में  नेल  निकाल  रहा  है
 ।

 तेल  तथा  तका  चत  Bet
 गे  आरद

 कूप-मुहाने  पर  कच्चे  तेल

 के  कुल  मूल्य  के  १०  प्रतिशत
 की

 दर  से  रायल्टी  दे  रहा  है  |

 नहीं  ।

 नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  vat  होता  ।

 दिल्‍ली  में  कोयला  गस  संयंत्र

 |  भी  प्र०  बर्रा

 1
 भी  हिम्मत  सिंहजी  :

 सैनिकों
 ४

 कया  सान कौर  इंबन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्ली  की  ३  ५  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  कोयला  गैस  संयंत्र  की  योजना

 की
 क्रियान्विति  के  बारे  में  रब  तक  नहीं  लिया  गया

 यदि  तो  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  कया  मुख्य  कारण  भ्र ौर

 इस  समय  मामला  किस  स्थिति  में  है  ?

 part  wie  इंधन  मंत्री
 फक०  दे०

 घरेलू  उपभोग  के  लिये
 कोयला

 पेस  के  संभरण  के  बारे  में  दिल्‍ली  के  लिये  वृहत्‌  योजना  में  दिये  गये  सुझाव  पर  भ्र भी  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  हैं
 ।

 मूल भंग्रेजी में
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 प्रस्ताव  की  प्राविधिक  तथा  वित्तीय  दृष्टिकोण  से  ध्यानपूर्वक  प्र  विस्तृत  परीक्षा
 की

 श्राववयकता है  ।  वास्तव  में  वृहत्‌  योजना  में  सुझाव  है  कि  मामले  पर  विचार  किया  जाये  ।

 क्योंकि  wa  वृहत्‌  योजना  सरकार  द्वारा  दिल्ली  विकास  झधघिनियम  के  अधीन  मंजूर

 कर  ली  गयी  इस  सुझाव  पर  सभी  दृष्टिकोणों  से  विस्तृत  परीक्षा  करने  कौर  सरकार  को

 भेजने  के  लिये  we  कर  दिल्ली  नगर  निगम  को  सौंपा  जा  रहा  है  ।

 बम्बई  में  स्टेनलेस  स्टोल  के  कारखानों  का  बन्द  हो  जाना

 1६८६.  शी  कजरोलकर  :  क्या  इस्पात  प्रौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  स्टेनलेस  स्टील  के  बर्तन  बनाने  वाले  आठ  कारखाने  बन्द

 कर  दिये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  उनको  स्टेनलेस  स्टील की  शीट  का  संभरण  करने  के  सम्बन्ध  में  कदम

 उठा  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  उपभोक्ताओं  को  ८. | च  स्टील  की  शीटों  का  आयात  करने  की

 इस  समय  अनुमति  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 a
 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रों  चि०  सुब्रहमण्यम )

 कौर  बम्बई  के

 औद्योगिक आयुक्त  ने  बताया  है  कि  १०  कारखानों  ने  स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों  के  प्रभाव  में

 स्टेनलेस  ९  OT  वर्तन  विभाग  बन्द  कर  दिये हैं  |

 (77)  28& AT,  १९६२, की
 अवधि  के  लिय  स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों

 का  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  को  भ्रावंटित  wee  बम्बई  के  उद्योग  निदेशक

 द्वारा
 इन

 यूनिटों  को  आवंटित  किया  जा  चुका  है
 ।

 इन  यूनिटों  को  शीघ्र  ही  राज्य  व्यापार  निगम
 से

 स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों  की  मात्रा  का  संभरण  किया  जायेगा  ।

 र  ्  निर्माताओं  की  अपेक्षा  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  स्टेनलेस  स्टील

 की  चादरों  के  ग्रा यात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  जिनकी  आवश्यकता  वस्तु-विनिमय  के  झाधार

 पर  mara  से  पुरी  की  जाती  है  ।

 प्रशिक्षण  तथा  भरती  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति

 1६६०.  श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार ने  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  भ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  तथा  भरती  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति  की

 स्थापना
 के

 सम्बन्ध  में  कोई  free  कर  लिया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  लाल  बहादुर  :  भरती  तथा  प्रशिक्षण  के  लिये  सलाहकार

 समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मूल  sist  में
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 कोयला  निसार

 भी  स०  Wo  सामन्त

 गी  सुबोध
 1६९१  |

 बसुमतारी

 भी  go  कु०  दास

 क्यों  खान  wit  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  राज्य  में  कोयला  निगम  स्थापित  करने

 का  ै
 .

 क्या  इस  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 क्या  इसका  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  से  कोई  सम्बन्ध  कौर

 यदि  तो  इसका  स्वरूप  क्यां  है
 ?

 fart  wt  इंधन  मंत्री  के०  दे  मालवीय  )
 :  से  नहीं  ।  इस  समय

 भारत  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  हारा  विदेशों  को  भेजे  गये  भारतीय  प्रविधि

 मुरारका

 1*६९२.५
 भी  रघुनाथ  सिह  :

 |  भी  steer  awa  :

 बया  इस्पात कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  विदेशों  को  कितने  भारतीय  a  भेजे  गये  aa

 क्या  वह  सभी  we  at

 उन  में  से  कितने  सेवा  a  दुत
 हो

 चुके  र

 क्या  उनका  काम  संतोषजनक है  ?

 1  इस्पात  we  भारी  उद्योग  मंत्री
 fro

 )  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 ने  wait  तक  विदेशों को  १५११  इंजीनियर ak  vow  आपरेटिव भेजे  हैं

 (a)  नहीं
 ।  ४४

 इंजीनियर  wie
 ७

 भ्रापरेटिव
 प्रभी

 विदेशों  में  प्र  शिक्षण  प्राप्त  कर

 रहे  ह्

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  केवल  स्थायी  कर्मचारियों  को  ही  विदेशी  प्रशिक्षण  के

 लिये  भेजा  जाता  है  |

 हां  ।

 गुजरात में  पाइप  लाइन

 १६९३.  श्री  यशपाल सिंह  :  क्या  खान  पौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 क्या  गुजरात  में  पाइप  लाइन  बिछाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया
 कौर

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  हुई  है
 ?

 मल  ast
 में
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 a aay  ar  wo  to  सास्यखीरा
 tera  इंधन  त्री  \  जा  थ्री  च्च्  हां ।

 अभी  परियोजना  की  लागत  के  बारे
 में

 कोई  म्रत्तिम  प्राक्कलन  नहीं  तेयार  किया

 मया है

 िन् श्रंग्रेजी  साप्ताहिक  के  भवन  कें  लिये

 keaw.  att  अकाबिर  शास्त्री  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  मथुरा  रोड  पर  अंग्रेजी  साप्ताहिक  के  कार्यालय

 के  निर्माण  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  उद्योगों  ने  कुछ  धनराशि  पेशगी  दी

 यदि  तो  किन  उद्योगों  ने  धनराशि  पेशगी  दी  है  तथा  कितनी

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  पैदा  धन  देने  की  कोई  परम्परा

 रही  है  कौर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नियम  बनाये  हैं  ;

 क्या  उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  ने  जिन्होंने  साप्ताहिक  को  पेशगी  धन  दिया

 इस  पत्र  के  व्यवस्थापकों  से  कुछ  तय  की  AK

 यदि  तो  शर्तों का  ब्यौरा क्या  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारके इव री  :  कौर  इण्डियन

 रिफाइनरी  लिमिटेड  ने  मैसेज  यूनाइटेड  इण्डिया  पीरियाडिकल्स  लिमिटेड  जो

 लिक  बिल्डिंग  की  मालिक  चार  साल  के  पेशगी  किराये  के  तौर  पर  ¥¥,232 WTS VY Ta Ty रुपये  २५  नये  पैसे

 की  रकम  दी  है  ।

 इस  बारे  में  सरकार  ने  इसे  तरह  की  खास  हिदायतें  जारी  नहीं  की  है  ।

 इण्डियन  रिफाइनरी
 ने

 Fad  यूनाइटेड  इण्डिया  पीरियाडिकल्ख

 )  लिमिटेड  के  साथ  पट्टे  का  करार  किया  है  जिसकी  मुख्य  ad  ये  हैं
 ——

 (१)  किराये  में
 १६

 प्रतिशत  की  छूट  दी  गई  है
 ;

 (२)  यदि  कम्पनी  चार  वर्ष  से  पहले  इमारत  खाली  कर  तो  युनाइटेड  इडिण्या

 डिकन्स
 या  तो  पेशगी

 की
 बाकी  रकम  वापस  कर  देगी  या  इण्डियन

 रिफाइनरी  लिमिटेड  को  इमारत  को  किराये  पर  उठाने  का  अधिकार  होगा  ;

 mit

 (३)  इमारत  का  पट्टा  तीन  महीने  के  नोटिस  पर  ख़त्म  किया  जा  सकता  है  कौर  बाकी  रकम

 इण्डियन  रिफाइनरी  लिमिटेड  को  वापस  कर  दी  जायेगी  ।

 समवर्ती  विषय  के  रूप  में  दिक्षा

 T*eey.  भी  हरिश्चद्र  माथुर  :  कया  दिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  एकीकरण  सम्मेलन  में  शिक्षा  को  समवर्ती  विषय  बनाने  के  बारे  में  कि

 गय  प्रस्ताव  पर  मंत्रालय  ने  at
 विचार  किया  है  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्र  प्रशा  पत  प्रदेशों  तथा  विश्वविद्यालयों  शिक्षा को  समवर्ती

 विषय  बनाने
 के

 पक्ष  में  सम्मति  इकट्ठा  करने  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  कामों  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ;

 घौर

 राज्यों  की  तुलना  में  केन्द्र  प्रशासित  विश्वविद्यालयों  तथा  प्रदेशों  में  प्रति-व्यक्ति  कितना

 धन  व्यय  हुमा  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  शी  :
 हां  ।  शिक्षा  को  समवर्ती  विषय

 बनाने  का  प्रस्ताव नहीं  है

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सभा-पटल  पर  विवरण  रखे  जाते हैं
 ।  परिशिष्ट  २  ,  झतुबन्ध  संश्पा  ६४]

 दिल्‍ली  श्रश्ञासन  के
 कमं  चारियों  के  बे तन क्रमों  का  पुनरीक्षण

 1*६६६.  श्री  यशपाल  सिंह :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  १९६१  के  प्रारम्भ  में  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहा  था  कि

 वेतन  भ्रायोग  की  सिफारिशों  के  ara  पर  कर्मचारियों के  वेतनक्रमों  के  afar  रूप  से  पुनरीक्षण

 के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करे
 ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  अरब  तक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिए  है

 यदि  तो  wean  विलम्ब  के  क्या  कारण  हें  ;

 मामले  में  शीघ्रता  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 शौर

 द्वितीय  वेतन  झ्रायोग

 सिफारिशों  के  नस  रण  में  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अ्रधिकांश  कर्मचारियों  के  वेतन  स्तर

 १९६०  में  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  उस  समय  कुछ  थोड़े  से  पद  शामिल  नहीं  किये  जा  सके  थे  परन्तु

 इनमें  से  केवल  एकाध  को  छोड़  कर  बाकी  सब  के  लिये  बाद  में  rear  जारी  कर  दिये  गये  |

 श्र  cet  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 भारत  को  व्यवस्था

 1१८६७.  लाल  सर्राफ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  भारत  के  एक  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने
 १९६२  में  मद्रास  में  कहा  था  कि  क्योंकि  सरकार wal  तक  सहायता  क्लबਂ  के  सदस्य  देशों

 से  अपेक्षित  मात्रा  में  ऋण  लेने  में  सफल  नहीं  हो  समूची  व्यवस्था  में  गतिरोध  जाने  का

 भय  है  ;  ग्रोवर

 इस  समय  जो  स्थिति  क्या  वह  गतिरोध  के  निकट  है

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  संभवतः  माननीय  सदस्य
 श्री

 सी०
 डी०  देशमुख  के  वक्तव्य  का  निर्देश  कर  रहे  हैं

 ।
 यह  स्पष्ट  है  कि  यह  वक्तव्य  उस  समय  दिया  गया

 था  जब  कि  भारत  सहायता  देशों  से  पति  रिक्त  सहायता  मिलने  की  संभावना  श्रनिद्चित  सी  थी  ।

 मूल  अंग्रजी  में
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 ३०  PRR  को  हुई  भारत  सहायता  देशों  की  बैठक  के  परिणामस्वरूप  सदस्य  देशों  संस्थानों

 द्वारा  कुल  बाह्य  सहायता  के  वचन  से  तृतीय  योजना  के  प्रथम  वर्षों  के  दौरान  परियोजनाश्रों  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  लगभग  पूरी  हो  जायगी
 |

 इसको  ध्यान  में  रखते  बाह्य  सहायता

 के  प्रभाव  में  ऋ  व्यवस्था  में  गतिरोध  का  कोई  नहीं  है  ।

 कोरड़  चांदमारी

 1१८६८  भी  हेम  राज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कांगड़ा  जिले  तहसीलवार उन  गांवों  के  क्या  नाम  @,  जहां  सेना  द्वारा  प्रति  वर्ष

 चांदमारी  का  प्रशिक्षण  किया  जाता  है

 यह  कितने  महीने  तक  किया  जाता  है  ae  वे  महीने  कौन  कौन  से

 क्या  उन  गांवों  को  कोई  दी  जाती

 यदि  तो  कितनी  are  यह  किसको दी  जाती  है

 ae  gee | से  RRQ  तक  aaa  इन  गांवों  को  कुल  कितनी  रकम  दी  गयी  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  कांगड़ा  जिले  के  कांगड़ा  तहसील  में  कोहिला

 खास  कटियार कौर  गण खड़ी  गांव  ।

 चांदमारी का  प्रशिक्षण  वर्ष  में  लगभग
 ४  अगस्त कौर  दिसम्बर  से

 किया  जाता  है  ।

 से  शामलात  भूमि  के  मालिकों  में  बांटने  के  लिये  स्थानीय  राजस्व  प्राधिकारियों

 द्वारा  युद्धाभिनय  चांदमारी  ate  शासन  प्रशिक्षण  ग्र धि नियम  के  श्रन्तरगंत  मूल्यांकित  क्षतिपूर्ति  वर्ष

 PEXS—YE TH AgalaaIe HT at TE = I तक  तहसीलदार  को  दी  गई  है  ।  पहले  भुगतान के  बारे  में  कुछ  शभ्रौपचारिकतायें पूरी

 होने से  करा  गे  के  वर्षों  के  लिय  भूगतान  नहीं  किया  गया  है  ।  भ्रौपचारिकताओं को  पुरा  करने  कौर

 बाकी  भूगतान  के  लिय  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्रांग्ल-भारतीयों का  वर्गीकरण

 1१८६६.  डा०  लक्ष्मीमट्ल  सिंधवी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 क्या  खासी  समाज  में  मातृ कुलीय  परम्परा  के  बावजूद  योरोपीय  पुरुष  खासी  महिला  से

 जनमी  सन्तान को  बांग्ल-भारतीय  माना  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :  कौर  माननीय  सदस्य

 का  ध्यान  संविधान की  धारा  ३६६(२)  की
 site  दिलाया  जाता  है

 ।

 मे
 मल  अ्रंग्रेजी  ह

 1798  (Ai)
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 अनुसूचित  जाति  के  विद्याथियों  के  लिये  छात्र-वृत्तियां

 १६००,  श्री  कृष्ण  देव  त्रिपाठी
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  पलंग-अल  अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  को  केन्द्र

 द्वारा  कितनी  धन-राशि  वजीफे  में  दी  गई  ;  शौर

 इस  में  प्रति  ae  प्लग  प्लग  कितनी  घनसाली  सरकार  द्वारा  भ्रनुसूचित  जातियों

 के  प्रत्येक  विद्यार्थी को  दी  गई  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०

 ay  स्वीकृत  राशि

 में  )

 १९  ४७-१४५८  2,00, 29, G98

 PENG—NE  रै,२५,८६,१ ३०

 PEXE—-FO  2,83,  ४०,१००

 PEQoO—-EZ  १६  8,85,  द्  9०

 FERL—-KR  2,00, 28, 2oe

 इस  अवधि  में  अ्रनुसुचित  जाति  के  विद्याथियों  को  लगभग  दो  लाख  छात्रवृत्तियां दी

 गई  ।  छात्र-वार  सूचना प  कलित  करने  में  जितनी  मेहनत  उसके  wana  से  परिणाम  उतने

 प्रा दा जनक  नहीं  होंगे  ।  फिर  भी  छात्रों को  २७  से  ७५  रुपये  मासिक  तक  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  है

 जो  कि  छात्रों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  उनके  द्वारा  दी  जाने  वाली  ट्यूशन  तथा  अरन्य  फीसों

 पर  निभर है  ।

 मणिपुर  में  हत्या के  मामले

 1१९०१.  श्री  रिशांग  कशिश
 :  कया  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 क
 रेंगे  कि

 :

 गत  तीन  वर्षों  में  मनीपुर  में  कितनी  हत्या यें  अन्य  प्रकार
 के

 हुए  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुरघाटोा  के  सब  कत्ल  के  मामलों  में  अपराधियों
 को

 न्यायालयों

 में  पुलिस  द्वारा  उचित  जांच  पड़ताल
 न

 होने  के  कारण  छोड़  दिया  है  ;

 है
 ,

 यदि  तो  इस  wafer  में  कितने  मामलों
 में

 अपराधियों
 को  ares

 मुक्त  किया  गया

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  तथा  (@)  एक  विवरण  सभा

 पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 मनीपुर  में  हुये  अपराधों  का
 विवरण

 भ्रपराघ का  नाम  PEXE  १६६०  eRo  १९६१

 (३१-७-६२

 तक )

 ललका

 डाका  ४२  \9\9  प्  RK

 बकती  प्र  RR  as  है  ड

 हत्या यें  न  रे  रै  शश

 EAC)  260  ७६  १8७

 १२३  १८७  १३८  &2

 a भ्र पह रण  या  भगा  ले  जाना  १818  gR  ११७

 are  जिसमें  पशु  ले  जाना  भी  शामिल

 है  Ves  AOR  २  २२७

 Vo २१  श  दे

 wR  98.0  ्र  ३०

 सत्य  अपराध  gRXY¥  BAR  ६१२

 ee  AN  SEP  ES १०२५

 कुल  १७१०  २१९६  १७८१  ११८६

 ES  SS  ND

 मणिपुर  घाटी  के  हत्यारों  के  मामले  जिनमें  अपराधियों  को  दोषमुक्त  सिद्ध  किया  गया
 मामल

 FEXE  प्र

 १६६०  9

 प् PERL

 LER

 (३१-७-६२

 जी  नहीं  ।

 पंजाबी  नाटकों  के  लिये  अनुदान

 1१९०२.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  संगीत  नाटक  अकादमी  ने  ERE-Ko,  RE Q0-G f  PER LW-KR  के

 दौरान  प॑
 जाब  में  प॑  जाबी  नाटक  के  विकास  के  लिये  कुछ  भ्रनुदान  दिये  है ं;

 ग्रनुदान  दिया  गया  ?

 १मल  sash  में
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 भ्रनुसंवान  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हुमायून
 :  तथा  (a).

 नहीं  श्रीमान
 ।

 किन्तु  साहित्य  अकादमी  ने  विदेशी  भाषाओं  ate  अन्य  भारतीय  भाषियों  से  नाटकों

 का  हिन्दी  में  करावया  है  ।  इस  मंत्रालय  ने  भी  पंजाबी  में  ४  नय  नाटकप्तैयार  करने  के  लिखें

 अलवान  दिये  एकता  के  लिए  भारत  का  नामक  विषय  पर  प्रतियोगिता  का  अवसर

 पंजाबी  को  भी  दिया  मगरा  हैं  ॥

 लौह  भ्रामक  BT  उत्पादन मूल्य

 1१६०३.  श्री  सुरेख नाथ  त्रिवेदी :
 ः

 क्या
 इस्पात  पौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह ह  बताने  की

 करेंगे  fa

 किसी  चुम्मा  कौर  बोलानी  खानों  में  लौह  वयस्क  का  उत्पादन  मूल्य  कया  है

 बरसुझा  fatten  खानों  में  उत्पादित  लौह  ween  जो  दुर्गापुर

 रूरकेला  इस्पात  कारखानों  के  लिए  भेजा  जाता  ह  उसका  खान  के  स्थान  पर  क्या  मूल्य  AK

 क्याप्दुर्गापुर  रूरकेला  को  लौह  भ्रामक  भेजने  के  लिए  खानों  के  गैर-सरकारी

 मालिकों के  लिए  वार्षिक  अत्यंत  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 इस्पात  wie  भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  fro  सुब्रहमण्यम  )
 तथा

 किरीबुरू

 खान  में  प्राजक  उत्पादन  नहीं  होता  ।  प्रत्य  जानकारी  प्रदान  संख्या  RAE  के  १  B-E-LERR  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  यह  काम  करने  में  कुछ  विलम्ब  हो  गया  हैं  क्योंकि  जो

 जानकारी  दी  गई  हे  वह  तुलनात्मक  श्राधार  पर  नहीं  दी  गई

 नकी  खानों  के  उत्पादन  की  हाल  ही
 की

 कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  जो  कि  सापेक्ष

 दुष्टि  से  थोड़ी  हिन्दुस्तान  स्टील  दुर्गापुर  कौर  रूरकेला  इस्पात  खारकानों  के  लिए

 गेर-सरकारी  खानों  के  मालिकों  से  लौह  वयस्क  खरीदता  हैं  |

 इंडो-कामर्शियल  बेक  के  खातेदारों  को  भुगतान

 ऊ  १९६०४,  भी  म०  To  स्वामी :  कया  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  :

 क्या  इंडो-क्रूशियल बैंक  पंजाब  नेशनल  बैंक  में  विलीन  कर  दिया  गया

 के  सब  खातेदारों  को  भुगतान  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  कितने  खातेदारों  का  भुगतान  कभी  किया  जाना  शौर

 कब  तक  खातेदारों  को  बकाया  राशि  का  पूरा  भुगतान  कर  दिया  जायेगा
 ?

 मंत्री  (at  मोरारजी  देसाई  )  तथा  २५०  रुपये  के  मूल  भुगतान

 या  बकाया  ऋण  जो  भी  कम  के  अतिरिक्त  खातेदारों  को  देय  बकाया  राशि  में  से  Rout  प्रतिशत

 दे  दिया  गया  है  ग्रीवा  उनके  खाते  में  डाल  दिया  गया  है  प्रौढ़  हाल  ही  में  बकाया  निक्षेपों  के
 221k

 प्रतिदिन  के  हिसाब  से  कौर  भुगतान  कर  दिया गया  है  ।

 क
 पौर  भुगतान  इंडो-कमर्शियल  बैंक  की  शेष  श्रास्तियों  से

 वसूल  होने
 वाली  राशि  पर

 निर्भर  करता

 faa  म्रंग्रेजी  में



 ७  १०८४  ख़िलाफ़त  उतर  श्श्

 woven  a  भनुतुचित  जातियों  प्रो  मनु  सुचित  ख़ादिम  जातियों

 कल्याण

 Feo,  भी  व्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  ae  राज्य  क्षेत्रों  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्राहक  sea

 की  अनुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  कोई  योजनाएं  बनाई

 गई  ak

 यदि  तो  प्रत्येक  योजना  के  रंगत  कितनी  राशि  दी  जानी  है
 ?

 जगह-कार्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )  श्रीमान  ।

 अपेक्षित  जानकारी  का  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  पा  रिकी  २१

 अनुबन्ध  संख्या  ६५]

 mint  प्रदेश  a  सांस्कृतिक  कन्द

 1१९०६.  श्री  इलाका  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  are  प्रदेश  सरकार  ने  प्रघन  प्रदेश  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  सांस्कृतिक

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  संघ  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 यदि  तो  वे  केन्द्र  जिलावार  किन  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ;

 प्रत्येक  केन्द्र  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  ak

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  केन्द्रों  के  निर्माण  के  लिए  संघ  सरकार  ने  पानन

 मदेश  को  कोई  वित्तीय  Talaat  दी  ft; fan

 ग्रोवर

 यदि  तो  प्रत्येक  सांस्कृतिक  केन्द्र  के  लिए  कितनी  धन
 रोका Sur |  ९  दी  गई

 ?

 कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  (att  हुमायूँ  कबीर  )  नहीं

 श्रीमान  |

 नहीं  होता  ।

 (a)
 तथा

 (=)  ieee क  लेखों  के  लिए  हो  कोई  TAT  सहायता  नहीं  दी  गई गई थी  किन्तु

 प्रत्येक  नाट्य गृह  के
 लिए  १,१५०  रुपये  की  दर  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  १५  बिना छत  वाले  नाट्य गह

 निर्माण  करने
 के

 लिए  राज्य  सरकार  को  2, Re  रुपये  की  राशि  दी  गई
 थी  ।

 शरार  भ्र देशके लिये के  लिये  कोयला

 1१६०७  उलाका  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५७  से  ग्रोवर  प्रदेश  की  कोयले  की  वार्षिक  मांग  कितनी  है

 इन  मांगों  पर  संघ  सरकार  ने  कितने  कोयले  का  ata  निर्धारित  और

 (7)  प्रति  वर्ष  वास्तव  में  कितने  कोयले  का  संभरण  किया
 गया  !

 सना  pe था

 sia  में
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 fara  शौर  इंधन  मंत्री  Fo  दे०  :  से  राज्य  सरकार  द्वारा

 समय  समय  पर  की  गई  ऐसी
 मांगों

 जिन्हें  कोयला  नियंत्रण  ने  मजूर  नहीं  आंकड़े नहीं
 जाते  |  2eYo  से  झ्राध्न  प्रदेश  के  लिये  निर्धारित  wear  कौर  उसे  भेजे  गये  कोयले  के  आंकड़े

 नीचे  दिये  जाते  हैं

 cakes न  भेजा  गया  कोयला
 ff

 डिब्बों
 Peuy  RE R3G  रै  ROY

 Reus  RV EIE  १८,११८

 PENE  २२,८३६  29,808

 REGo  VV,  ONG  १८,८४३

 १९६१
 %,  ७२  २१,५६७

 PKR  ११,१७१  1.0  R08

 उपरोक्त  wast  में  समय  समय  पर  निर्धारित  तदर्थ  अ्रभ्यंद्  नहीं
 हैं  ।

 भ्रामक  प्रदेश  के  महालेखापाल  के  कर्मचारियों
 क

 लिये  निवास  व्यवस्था

 1१९०८.  भी  इलाका  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  के  महालेखापाल  के  कार्यालय  के  श्रेणी  ३  कौर  श्रेणी
 ४

 के  उनਂ

 जरियों  की  संख्या  कितनी  जो  दो  वर्ष  से  अधिक  सेवा  कर  चुके  हैं  किन्तु  उन्हें  अलग  निवास
 के

 उनके  लिए  उपयुक्त  निवास  व्यवस्था  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  अथवा

 उठाये गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी देसाई  )  :  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 ait  प्रदेश  के  महालेखापाल के  कार्यालय  के  कर्मचारियों के  लिए  ह दरा बाद में

 ४००
 fared  के  निर्माण  के  लिए  ३०  एकड़  जमीन  अर्जित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन है

 उच्चतम  माध्यमिक  कक्षा के  छात्र

 1१€०६,  शाह  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  दिल्‍ली  में  जो  छात्र  उच्चतम  माध्यमिक  परीक्षा  में  सफल

 हो  जाते  हैं  उन्हें  उन  स्कूलों  में  भी  पुनः  प्रविष्ठ  नहीं  होने  दिया  जाता  जहां  से  उन्होंने

 परीक्षा  दी  होती

 क्या  अन्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  श्र  राज्यों  में  भी  ऐसी  नीति  भ्रपनाई  जाती है  1
 .

 यदि  तो  ऐसे  छात्रों  की  निम्नलिखित  राज्यों  में  कितनी  भ्रनुमित  संख्या  है  :--

 (2)  दिल्‍ली
 ee

 (२)  प्रत्य  संघ
 राज्य

 ak

 मूल

 क
 नी  में
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 ऐसे  छात्रों  के  भाग्य  सुधार  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )
 :  श्रीमान ।

 से  जहां तक  दिल्‍ली  से  भिन्न संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  भ्रपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  प्रौढ़  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ?

 मैथिली  भाषा

 PEQo,  श्री  योगेन्द्र  झा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  जनगणना  में  बिहार  में  feat  लोगों  ने  मैथिली  को  अपनी  मातृभाषा  दर्जे

 करवाया

 कितने  विश्वविद्यालयों में  मैथिली  एम०  ए०  की  कक्षा  तक  पढ़ाई  जाती

 क्या  श्र  कोई  ऐसी  भाषा  है  जिसकी  पढ़ाई  sty  विश्वविद्यालयों  में  एम
 ०  Uo  तक

 होने  पर  भी  उसे  संविधान  में  स्थान  नहीं  मिला  हो  a  यदि  तो  वे  कौन  सी  भाषायें  हैं  ?

 गह-कायें  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  १९६१  की  जनगणना  के

 भाषा  सम्बन्धी wiles  तेयार  नहीं  हैं  ।

 पटना  at  कलकत्ता  विश्वविद्यालयों में  मैथिली  एम०  ए०  कक्षा में  पढ़ाई  जाती  है  ।

 फारसी  तथा  पाली  इत्यादि  भाषाओं
 का

 संविधान  में  जिक्र  नहीं  है

 फिर  भी  कई  विश्वविद्यालयों में  इत  भाषाओं  को  एम०  Wo  तक  पढ़ाया जाता  हैं

 डा०  ए०  के०  गायन  की  रिपोर्ट

 1१९११.  श्री  दाजी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्राफ  एचीवमेंट  इन  में  स्  के  के

 विषय
 पर

 डा०
 गायन  द्वारा  मुख्य  सुझाव  क्या  दिये  गये

 उसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  शिक्षा  पद्धति  का
 रूपनिर्धारण  करने

 के  लिए  क्या  कदमਂ

 उठाये  गये  हैं  ?

 दिक्षा
 मंत्री  का०  ला०  :  प्रतिवेदन  में  किये

 गये  मुख्य  सुझावों

 का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ६६]

 प्रतिवेदन पर  विचार  किया  जा  रहा हैं  ।

 प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  के  वेतन  की  कटौती  लौटाना

 1१६१२.  श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  प्रतिरक्षा  कर्मचारी  संघ  ने  उन  ३००  कर्मचारियों

 के  वेतन  कटौती  लौटाने  के  लिए  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  की  है  जिन्हें  PERO  की

 हड़ताल  के  कारण  हानि  उठानी  पड़ी  5;
 णाणण

 मूल  diet  में
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 यदि  तो  कया  मंत्रालय  संघ  की  प्रार्थना  पर  विचार  कर  रहा  है  ;  गन्नौर

 अन्तिम  निर्णय  अब  किया  जाना  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे या  )  से  श्रीमान्‌  ।

 विषय  की  जांच  की  जा  रही  है  rar  है  कि  शीघ्र  निर्णय करिया  जायगा  ?

 दिल्‍ली  में  पशतूनों  की  हत्या  करने  वाले  गिरोह

 1१6१३.  श्री
 बिशन  चन्द्र  सेठ

 :
 क्या  गहन कायें  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  गांधीनगर  कौर  उसके  झास  पास  की  बस्तियों  में  एक

 दल  पशतूनों को  मारने  का  काम  करता

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  कार्यवाहियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  साधन  बतायें

 हैं  ;

 कया  भ्र भी  तक  कोई
 की

 गई  है
 ?

 मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  दातार  )  नहीं  ।

 तथा  wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दूसरी  श्रेणी  के  कोयले  का  मूल्य

 ei  सुबोध  हरदा  :

 शी  स०  Wo  सामन्त

 1१६१४  भी  न्०  Fo  दास :

 भरी
 म०  ला०  त्रिवेदी  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  often  बंगाल  में  कोयला  उद्योग  की  संयुक्त  कार्यकारी  जम्प  गयां

 दूसरी  श्रेणी  के  कोयले  के  मूल्य  के  निर्धारण के  विरुद्ध  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  भ्र भ्या वेदन  भेजा  कौर

 यदि  इस  अ्रभ्यावेदन का  क्या  परिणाम  निकला ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  के०
 के  सालवीय )

 :  तथा  दूसरी  श्रेणी

 के  कोयले के  मूल्य  १३.६.  १९६२  के  भ्रन्तिम  मूल्यों  में  परिणत  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 कोयला  उद्योग  के

 सरकार  को  अ्रभ्यावेदन  दिया  था  कि  इस  श्रेणी  के  कोयले  के  मूल्य  afr  नहीं  होंने  चाहिये

 बल्कि  वे  निर्धारित  किये  जाने  चाहियें
 ।

 किन्तु  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  हैं
 कि  विंमान

 मूल्य  व्यवस्था  जो  कि  कुछ  ही  महीने  पहले  जारी  की  गई  थी  जारी  रहनी  चाहिय े।

 शिलांग  स्थित  लेखन  परीक्षा  कर्मचारी  संघ

 1१६१५.  श्रीस०  मो०  बनर्जी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 शिलांग
 स्थित  लेखा  परीक्षा  कर्मचारी  संघ

 को  पुनः
 मान्यता  दे  दी

 गईं
 है

 ;

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 क्या  संघ  उन  सब  शर्तों  को  पूरा  करता  है  जो  महालेखापाल ने  लगाई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  नहीं  ।  तथा  संघ  ने

 अभी  तक  उन  दस्तों  को  पुरा  नहीं  किया  जिनकी  कौर  से  निर्दिष्ट  किया  गया  था  |

 गाडन  रोच  वकंशाप

 र स  १,
 1१९१६.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा करर  कि  :

 क्या  कलकत्ता  की  गार्डन  रीच  वक  शाप  का  विस्तार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  वर्कशाप  में  कौर  क्या  काम  करने  की  संभावना  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  वेतन  )  :
 वर्तमान  सुविचारों के  विस्तृत  करने  के  लिए

 कतिपय  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गार्डन  रीच  वकंशाप  मद्रास  के  निकट  ware  के  स्थान  पर  नौकरों के  डीजल  इंजनों

 का  निर्माण  आरम्भ  करेगी  |

 दिल्‍ली  में  अपराध

 1१९१७.  श्री  रामेश्वर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १४  १९६२  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  PARS  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  साधन  अपनाये  गये  हैं  दिलं  में

 अभी  तक  बहुत  से  अपराधियों  का  कभी  तक  पता  नहीं  लगा  ;

 क्या  २०  १९६२  से  कुछ  मामलों  का  पता  लगा  है  ;  कौर

 यदि  तो  जिन  अपराधों  का  पता  नहीं  लगा  व  इस  समय  कितने  प्रतिशत  हैं  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  अपराधों  को  पता  लगाने  के

 जैसे  कि  जोरदार
 अप  राधियों

 के
 निकल

 भागने  के  सभी  संभव  मार्गों  ौर  अपराधियों

 के  छिपने  के  स्थानों की  देख  रेख  रखना  संदेहजनक  लोगों की  नियमित  ak  वैज्ञानिक  जांच

 कारों  प्रौर  टायरों  शादी  की  चोरी  के  के  सम्बंध  में  त्रिदोष  दल  स्थापित  करता

 बुरे  चरित्र  वाले
 पंजीवद्ध  लोगों  की  प्रभावी  देख  रेख  उच्च  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  अधीनस्थ

 पुलिस  कर्मचारियों का  का  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 श्रीमान्‌  ।

 दर्ज  किये  गये  मामले  की  तुलना  में
 न

 पता  लगने  वाले  मामलों  की  प्रतिशतता
 ।

 PEXVE—Ko  Yo. 8%  प्रतिदिन

 LEGo—|FL  ४२.२६  प्रतिशत

 LER L—RY  2-24  ४४  प्रतिष्ठित

 १मल  was  में
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 राज्यों
 के

 लिये  इस्पात  कौर  कच्चे  लोहे का  श्रभ्यंदा

 (sit  Ro  दास

 Jj
 att  सुबोध  सदा

 Fees
 |  श्री  स०

 चे
 सामंत

 Lait
 स०  ato  द्विवेदी

 नया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  को  कृषि  सम्बंधी  प्रयोजनों  की  श्रावस्यकताएं  पूरा  करने  के

 लिए  इस्पात  शारिवा  कच्चे  लोहे  का  श्रभ्यंश  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  PRR  में  कितना  लोहा  या  इस्पात  दिया  गया  कौर  १९६२-६३

 के  लिए  कितना  अ्रभ्यंदा  निर्धारित  किया गया  है  ?

 इस्पात  ate  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  तथा

 १९६१-६२  कतिपय  निश्चित  श्रेणियों चादरों  कौर  तार  के  सम्बन्ध  में  प्राथमिक  अ्रभ्यंश

 निर्धारित  किया  गया  था  ।  इस्पात  की  अन्य  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  उपभोक्ताओं  को  बिना  wera

 प्रमाणपत्र  का  प्राधिकार  के  स्टाकिस्टों  या  उत्पादकों  से  भ्र पनी  श्रावश्यकताएं  पूरी  करनी  थी  ।

 strate  wen  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  को  दे  दिया  गया  था  ताकि  वह  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 में  बांट दें  ।  तार  पर  से  वितरण  नियंत्रण भी  १-४-१९६२ से  हटा  दिया  गया  है  ।

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उत्पादकों  के  पास  बहुत  से  पुराने  काडर  पड़े  थे  ale

 उन्हें  कम  करना  श्रावदवयक समझा  गया  था  गलवीनाइज्ड प्लेन  शर  गेल्वीनाइज्ड  नालीदार

 चादरों  का  वितरण  १९६२-६३  की
 पहली  छमाही में  १९६२)  नहीं  किया

 गया  था  ।  १६६२-६३  की  पहली  छमाही  में  अभ्यंग  नियत  किया  गया  था  वह  केवल  ब्लैक  प्लेन

 की  चादरों  के  लिए  नियत  किया  गया  था  |

 कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में  वितरण  के  लिए  खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय के  लिए

 नियत  इस्पात  का  ब्योरा  निम्नलिखित है

 मीटिक टन

 १९६१-६२  *  १४  Yign®

 PE RQ- _६३  की  पहली  छमाही  हन  ६,००१.

 चादरों  wit  तारों  की  सीमित  श्रेणियां

 केवल  कोल्ड  कोल्ड  ब्लैक  प्लेन  की  चादरें  ।

 च्चा  लोहा :  P19 2EVE  से  कच्चे  लोहे  की  प्रत्येक  पद्धति  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 अब  एकत्रित  मांगे  प्राप्त  नहीं  की  जाती  a  राज्य  सरकारों  अभ्यास  नहीं  दिये  जाते  ।

 उपभोक्ता  बिना  प्राधिकार  के  स्टाकिस्टों  कौर  उत्पादकों  से  अपनी  आवश्यकताएं  पुरी  कर  सकत हूं  |

 मूल  श्रंगार  में
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 ह

 PEVE  भी  म०  लाठ  द्विवेदी  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  fH:

 संस्कृतिਂ  त्रैमासिक  )
 oft  में  १९६१-६२  में  कितनी  सामग्री  श्री

 ग्रेजी

 से  हिन्दी  में  अनुवाद  कर  प्रकाशित  की  गई  ;

 कितनी  मौलिक  सामग्री  इसी  अवधि  में  प्रकाशित  की  गई  ;

 अनुदित  तथा  मौलिक  सामग्री  पर  पारिश्रमिक  के  रूप  में  कितना  रुपया  दिया

 क्या  पारिश्रमिक देने  में  विलम्ब  होता  है  ;

 यदि  तो

 aa  तक  किस  रंक  में  प्रकाशित  सामग्री  का  पारिश्रमिक  नहीं  दिया  गया
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  ale  सांस्कृतिक-कार्य
 मंत्री

 (att  हुमायून  :  Rey  पृष्ठ  ।

 ७६  पृष्ठ  |

 अनुदित  सामग्री  के  लिए  १५८३  रुपए  ale  मौलिक  सामग्री  के  लिए  १०३८  रुपये

 कौर  कुछ  दुष्टान्तों  को  जहां  कि  लेखक  कुछ  ग्रौपचारिकताओओं  को

 समय  से  पुरा  नहीं  कर  पये  ;  भुगतान  तीन  महीने  के  कर  दिया  जाता  है  |

 कोई  नहीं  ।

 फोरमਂ

 १६२०.  श्री म८  ला  द्विवेदी  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंधान श्रौर प्रौढ़  सांस्कृतिक-किये  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कल्चरल  फोरम  नामक  पत्रिका  में  प्रकाशित  लेखों  पर  कितना  पारिश्रमिक  a So

 ६२  में  दिया  गया  ;

 अधिकतम  पारिश्रमिक की  राशि  कितनी  थी  ;  श्र

 संस्कृति  त्रैमासिक पत्रिका  की  सामग्री पर  झ्र धिक तम  पारिश्रमिक  कितना  दिया

 गया  |

 श
 त -

 थ
 नन  नरहर न्य ahaa TT व  ज्ञानिक

 अनुसंधान  शर  साइस्ता  मंत्री
 कबीर  )

 :  VG?  रु०  |

 १००
 रुपए

 १००  रुपए

 मदीन  निम  ण  उद्योग

 १९२१.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  इस्पात कौर  भारी  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 पिछले  देस  महीनों  में  देश  मशीन  निर्माण  उद्योग  के  लिये  क्या  विशेष  प्रयत्न  किय

 गय
 =  o
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 क्या  इन  विद्रोह  प्रयत्नों  के  लिये  कोई  विद्वेष  कर्मचारी  रखे  गये  हैं  ;  भ्र

 यदि  तो  इनमें  कितने  भारतीय  कौर  कितने  विदेशी  हैं  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  से  सरकार  मशीन

 निर्माण  उद्योग  के  विकास  कार्य  को  सदा  बहुत  महत्व  देती  रही  है  ।

 प्रत्याशित  मांग  वर्तमान  क्षमता
 में  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  चीनी  के

 कारखानों के  लिये  मशीनों  स्पीड  शुगर  सेन्ट्रीफ्युगल्स  को  छोड़  कागज़  बनाने  के

 विलायक  निस्सारण  कारखानों  शरर  चाय  safe  मशीनों  के  भ्र लावा  मशीन  निर्माण

 उद्योग  को  फ्री  लाइसेंसिंग  सूची  वह  उद्योग  सूची  जिसमें  लाइसेंस  समिति  को  निर्देश  किये

 बिना  ही  क्षमता  लाइसेंस  कर  दी  जाती  में  रखा  गया  है  ।  उपरोक्त  उद्योगों  की  पूर्ण  क्षमता

 सेंस  की  जा  चुकी  है
 ।

 श्रावक  पूंजीगत  कच्चा  माल  पुर्जों  के  gras  के  मामले  में  विदेशी

 मुद्रा  के  आवंटन  में  मशीन  निर्माण  उद्योग  को  परम  उग्रता दी  गई  सुप्रसिद्ध  विदेशी  मशीन

 निर्माताओं  का  सहयोग  प्राप्त  करने  की  खुली  छूट  दी  गई  है  ताकि  weal  किस्म  की  मशीनें  बनाई
 जा

 सकें |  भारतीय  फर्मों  को  विदेशी  प्रविधिक  की  इजाज़त  दी  जाती  है  जिससे  उत्पादन  स्थापित

 किया  जा  सके  भारतीय  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  सके  ।

 मशीन  उद्योग  के  विकास  के  निदेशन  के  लिए  तथा  इसकी  समस्याओं  प्रौढ़  कठिनाइयों  का

 यन  करने  के  लिये  उद्योग  अधिनियम  के  अधीन  एक  विकास  परिषद्‌  कायम  की  गई  है
 ।  परिषद में

 (2)  औद्योगिक  उपक्रमों  के  मालिकों  (२)  औद्योगिक  उपक्रमों के  कर्मचारियों  (३)  तकनीकी

 कौर  दूसरे  मामलों  में  विशेष  जानकारी  रखने  वाले  व्यक्तियों  wie  (४)  इस  उद्योग  द्वारा  उत्पादित

 अथवा  निमित  माल  के  उपभोक्ताओं  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  |

 इस  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  ने  कोई  विशेषज्ञ  नियुक्त  नहीं  किए  हैं  ।  केवल

 मालिनी  श्रौजार  उद्योग  के  समय  समय  पर  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  तकनीकी  विशेषज्ञों

 की  सेवायें  प्राप्त  की  जाती  हैं  ।  विकास  स्कन्ध  में  विशेषज्ञ  हैं  जिनसे  हर  समय  सलाह  मड़ावरा  किया

 जा  सकता  है
 ।

 मशीनी  शभ्नौजार  इकाइयों
 की

 पुनः  स्थापना  कौर  विस्तार  के  लिए  राष्ट्रीय  उद्योग

 विकास  निगम  द्वारा  ऋणों  का  प्रबन्ध  भी  किया  जाता  है  ।

 विभिन्न  प्रकार  की  मकीनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  कारपोरेशन

 हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  कौर  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  लगाये  गये  जिनमें तेज़ी  से  प्रगति

 हो  रही है  ।  इनके  म्रलावा  हिन्दोस्तान  मशीन  टूल्स  शर  प्रागा  टूल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड
 की

 विधियों  का  विस्तार  कौर  विज्ञापन  किया  जा  रहा  है  ।

 बालक ला  प्रदर्शनी

 REQR  श्री  म०  ato  कया  वैज्ञानिक  श्वनुसंधान  सांस्कृतिक-किये  मन्त्री यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  "ES  १-६२  में  कितनी  बालकला  प्रदर्शनियां  की  गई  wie  इसके  लिये

 किन  संस्थानों को  कितने  रुपए  की  सहायता दी  गई  ?.

 aay  श्रनुसंघान  sire  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  (sft  हुमायूँ  उपलब्ध  सुचना  के

 gee Penta में  दो  बालकला  प्रदर्शनियां  इन्टरनेशनल  चिल्ड्रन  कम्पीटीशन
 कमिटीਂ

 ई
 दिल्‍ली  ने  की  atc  एक  वीकलीਂ  पुना  ने

 ।  उनके
 लिये

 १,१०,०००
 रुपए

 %,Yoo  रुपए  ष्  की  मंजूरी  दी  गई
 ।
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 अम्बाला-करनाल  कौर  रोहतक  क्षेत्रों के  लिये  कोयला

 2EQVZ  शी  रामेश् वरा नन्द :  कया  खान  कौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब के  पिछड़े  एवं  यमुना  की  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्र  अम्बाला-करनाल-रोहतक  को

 क्या  विशेष  रूप  से  कोयला  देने  की  योजना  है  ;

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसका  क्या  कारण  है

 वहां  की  जनता  के  कच्चे  मकान  बाढ़  से  प्राय  वर्ष  गिर  जाते  हैं  ?

 खान  शोर  इंधन  संत्री  Fo  दे  मालवीय  )
 ि

 नहीं  ।

 mat  ही  नहीं  उठता  ।

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  राज्य  सरकार  के  पास  सम्बन्धित  जिलों  द्वारा  बाढ़ों  के

 कोयले  की  कोई  अतिरिकत  मांग  नहीं  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थायें

 १९२४  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  क्या  दिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गुरुकुल  कांगड़ी  शौर  जामिया  दिल्‍ली  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  घोषित

 करते  समय  क्या  उक्त  के  साथ  कुछ  aa  भी  रखी  गयी  थीं  ;

 इन  दोनों  cera  a  क्या  समान  रूप  से  ही  मान्यतायें  प्रदान  की  गई  हैं  सिवा  इनमें

 कुछ  भ्रातृ  है  |

 उक्त  दोनों  deat  को  आधिक  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  भी  क्या  कोई  नीति

 रित की  गई  है  ;

 गुरुकुल  कांगड़ी  के  साथ  कया  Wea  गुरुकुलों  को  भी  मान्यता  देने  के  क्रम  में  सम्मिलित

 किया  जायेगा  अ्रथवा  केवल  गुरुकुल  कांगड़ी  को  ही  यह  महत्व  रहेगा
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के

 नियम  १९५६  के  अनुच्छेद  ३  के  ह. प्रन्तंगत  निहित  अधिकारों  का  प्रयोग  करते  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 ग्रा योग की  सलाह  १४  FERR  को  अधिसूचना  जारी  की  है  ।  इनके  झ्रनुसार  जामिया  मिलिया

 नई  att  गुरुकुल  कांगड़ी  जो  उच्च  शिक्षा  की  संस्थाएं

 को  उक्त  झ्र धि नियम  के  प्रयोजन  के  लिए  विश्वविद्यालय  माना  जाएगा  ।  परन्तु  इन  संस्थाओं  को

 राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थाएं  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।

 इन  घोषणाओं  के  साथ  संस्थाओं  के  प्राधिकारियों  को  भी  सुचित  कर  दिया  गया  है
 कि

 ये

 जाएं  की  सलाह  पर  की  गई  आरम्भ  में  यह  तीन  aT  तक  लागू  रहेंगी  कौर  फिलहाल

 जामिया
 के

 ato  To  कौर  बी०
 एड०  उपाधियों  के  समकक्ष  झर  गुरुकुल  के  बी०  To,  बी०  एस०

 सी०  पौर  एम ८  Vo  उपाधियों  के  समकक्ष  पाठ्यक्रमों  तक  ही  सीमित  रहेंगी  ।  संस्थाओं  को  यह
 भी

 सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  तीन  वर्ष  की  waft  समाप्त  होने  से  उनके  द्वारा  की  गई
 प्रगति

 का  पुनरीक्षण
 सिया  जाएगा  बर

 इस

 शाप  के  बाद  भा  सानता  की  लारी  साने

 के  प्रदान  पर
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 विचार  किया  जाएगा  ।  सम्बन्धित  घिस  चनाएं  जारी  करने  से  विश्वविद्यालय  रहमान  आयोग

 संस्थाओं  भ्रपने प्रपने  ग्रा योग  की  सिफारिशों  के  अनसार  संशोधित  करने  के

 श्रीनिवासन भी  प्राप्त  कर  लिये  थे  ।

 घोषणा जारी  करने  इन  दो  संस्थानों  में  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  है  |

 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  ने  अपनी  १  १९६२ की  बैठक  में  यह  विचार

 व्यक्त  किया  था  कि  विश्वविद्यालय  waar  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  किसी  संस्था  को  free

 विद्यालय  मानने  का  यह  We i  न  लगाना  चाहिए  कि  वह  संस्था  अपने  श्राप  केन्द्रीय  सरकार  या  आयोग

 की  सहायता  की  हकदार  हो  जाती  यद्यपि  वह  जेसा  कि  अधिनियम  में  इंगित  ऐसे  श्रनुदान

 पाने  की  हकदार  |  फिर  शभ्रायोग  निधियों  के  उपलब्ध  होने  पर  संस्थानों  के  वास्तविक  विश्वविजयी

 लय  भाग  के  लिये  भ्र नर क्षण  झन दान  देने  की  जिम्मेदारी  ले  सकता  है  |

 केवल  गुरुकुल  कांगड़ी  विश्वविद्यालय  के  पक्ष  में  ही  यह  भ्र धि सूचना  जारी  की  गई  है
 ।

 दूसरे  गुरुकुलों  को  भी  यह  सुविधा  देने  का  विचार  नहीं  है  ।

 गन
 एण्ड  दल

 फैक्टरी  काशीपुर  में  कम
 समिति

 क
 निर्वाचित

 श्री  ६...” हूँ ०  क्‌०  गोपालन

 1१९२५
 {  xt  उमा नाथ

 बया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  काशीपुर  में  एण्ड  शैल  की  कर्म  समिति  के  निर्वाचन

 बिधि  अ्रनसार  g8e2 A ala F में  होने  थे

 यदि  तो  क्या  निर्वाचन  हो  गये  हैं

 द

 निर्वाचनों का  परिणाम  रहा  ;

 यदि

 तो  निर्वाचन  सभी  तक  कयों  नहीं  हुए  है
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  रघु्रामेया

 :  श्रीमाली ।

 श्रीमान ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पिछली  at  समिति  की  कार्यावधि  समाप्त  होने  पर
 १९६१

 से  नई
 करें

 समिति  बनाने  का  विचार  था  ।  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  परिसीमन  के  बारे  में  प्रबन्ध  तथा  कारखाने  में  कार्य

 करने  वाले  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  संघों  में  मतभेद  था
 |

 प्राय  मजदूर  संघ
 इस

 मामले  में  प्रबन्ध  से  सहमत

 हो  गया
 |
 दोनों  संघों  ने  इस  मामले  सुचना  समझौता  rare

 कलकत्ता
 को

 दी

 कौर  हस्तक्षेप  करने  की  प्रार्थना  की  ।  इस  अधिकारी  का  निश्चय  उस
 संघ

 को  स्वीकार्य
 न

 था
 जिसका

 प्रबन्ध  से  मतभेद  था  ।  wa  संघ  ने  इस  मामले  के  बारे  में  प्रादेशिक  श्रम  प्रा युर्वत भ  ),  कलकत्ता

 को
 लिखा  है  जिसका  निश्चय  तभी  प्राप्त  नहीं  हुमा  है

 ।

 इस्पात  कारखानों  की  लागत

 1१९२६.  श्री  मुरारका  कया  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  की  लागत  के  बारे  में  भ्रान्ति  प्राक्कलन बन  गये  हैं  ;
 a

 wast में
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 कितना  धन व्यय  हो  चुका  है  कौर  होंगा  |

 बस्तियों  और  सहायता  सुविधाओं  पर  wert  अलग  कितना धन  व्यय  हुआ  ;

 (7)  क्लास  का  कुल  प्रभाव  क्या है
 ?

 इस्पात  शोर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  से  तीन  इस्पात

 खानों  के  तुलनात्मक  आधार
 पर

 अन्तिम  प्राक्कलन  तैयार  हो  रहे हैं  कौर  तराशा  है  कि  बे  बहुत  जल्द
 हो  जायेंगे  |  तैयार  होने  पर  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेंगी  ।

 इस्पात  कारखानों  में  विदेशी  कम  चारी

 श्री  मरार का

 \9
 Lait  रघुनाथ  सिह

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 झ्राजकल  तीनों  में  से  प्रत्येक  इस्पात  कारखाने  में  कुल  कितने  विदेशी  कर्मचारी  हैं  ;  शर

 क्या  ये  सब  टेक्नीशियन  कौर

 इन  व्यक्तियों  को  प्रति  मास  कितना  वेतन  दिया  जाता है  ?

 श्र  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम  )  3 %-9-RQ  को  विदेशो

 कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  निम्न  थी  :--

 रूरकेला  255

 प्र

 शिलाई  ७६

 रूरकेला  में
 में

 काम  करने  वाले  @ar  विदेशी  कर्मचारियों  में  से  aA)  टेक्नीशियन  हैं

 तथा  दुर्गापुर  are  भिलाई  में  सभी  टक्निसियन  हैं  ।

 रूरकेला  2,52, 90%  रु०  (  )

 RX, 82  \92o  रु०

 २,६  २,६३७  रू०

 दुर्गापुर  १,१६,१००  रु०  )

 %,X%,E00  रु०

 मिलाई  १,५  AX, 240  रु०

 सरकारी  कार्यालयों में  fr  का  प्रयोग

 Sf
 श्री  भक्त  देन

 RRs
 श्री  भागवत  झा  आजाद

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १४  १९६२  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ७१६ के  सम्बन्ध में  बताने

 की  कृपा  करण  कि

 केन्द्रीय  सरकार
 के

 काम  काज  में  अंग्रेजी  के  साथ  साथ  हिन्दी  के  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के

 कार्यक्रम  की  प्रगति  का  समय  समय  पर  पुनरावलोकन  करने  लिये  जिस  विभागीय समिति  की

 नि

 की
 स

 उसके  सदस्यों  के  कया  नाम
 आ

 baat  अंग्रेजी  में
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 इस  समिति  ने  wa  तक  क्या  कार्ये  किया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  दातार  )  :
 इस  समिति  के  गह-सचिव ger

 हैं
 तथा

 इसमें  मंत्रिमंडल  द्वारा  स्वीकृत  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  करने  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध  रखने  वाले

 विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  निम्नलिखित  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों ने

 समिति की  ८  १९६२  को  हुई  पहली  बैठक  में  भाग  लिया

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय

 शिक्षा  मंत्रालय

 विधि  मंत्रालय  विभाग )

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  तथा  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय

 डाक  तार  का  महानिदेशालय

 मंत्रिमंडल  सचिवालय  एण्ड  एम०

 रेलवे  मंत्रालय

 वित्त  मंत्रालय  विभाग  )

 १०  वित्त  मंत्रालय

 ११.  गृह  मंत्रालय

 अन्य  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि
 भी

 समय  समय  पर  बुलाये  जा  सकते  हैं
 ।

 समिति  ने  पहली  बैठक  में  विभिन्न  विषयों  के  कार्यान्वयन  में  की  गई  प्रगति

 का  पुनरावलोकन किया  ate  भिन्न  भिन्न  संस्थाओं  द्वारा  आगे  कार्य  करने  के  लिये  कुछ  सुझाव

 दिये  |

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापित व्यक्ति

 1१९२९.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान
 ८  2ERR

 के  कलकत्ता  के  दैनिक  पत्र

 में  विशेष  प्रकार  से  छापे  गये  उस  समाचार  की  श्रावित  किया  गया  है  जिसमें  ५  ate  ६

 जुलाई  को  परिचमी  बंगाल  के  पेतरापोल  स्थान  पार  सीमा  पर  कर  समुचित  कागज़ों  केबिन

 gat  पाकिस्तान  से  कराये  विस्थापित  व्यक्तियों  का  उल्लेख  था  कौर  जिन्हें  बन्दी  बना  हथकड़ियां

 डालकर  कमरों  पर  रस्सी  बांध  कर  न्यायालय  ले  जाया  गया

 उस  मामले  के  तथ्य  क्या

 पूर्वी  पाकिस्तान  की  अल्पसंख्यक  जाति  के  जरूरतमंद  प्रवासी  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  बारे  जो  मान्य  यात्रा  पत्र  प्राप्त  किये  बिना  भारत  ल  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  दादुर
 )

 उन्तीस  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  जो  उचित  यात्रा  पत्रों  के  बिना  सीमा  पार  करके

 भारत  भारतीय  पारपत्र  १९२०
 के  अन्तर्गत  अभियोजन  के

 लिए
 भेजा  गया

 |

 ta  ——  जी  में
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 ऐसे  व्यक्तियों  के  निरन्तर  रहने  के  मामलों  पर  विशेषतानुसार  सहानुभूति

 gan  विचार  किया  जाता  है  ।

 व्यायाम  प्रशिक्षण  कौर  यवक  कल्याण  योजनायें

 श्री  भक्त  zara
 न

 4
 श्री  दो०  ठद्

 क्या  दिक्षा मंत्री  ४  १९६२  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ४१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शारीरिक  मनोरंजन  शर  युवक  कल्याण  कौ  विभिन्न  योजनाश्रों  में  समन्वय

 स्थापित  करने  के  सुझाव  देने  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  क्या  इस  बीच
 उ

 काय  समाप्त कर  लिया

 द  द  पग

 हार

 श

 गई  फिश

 मे

 चाए

 गद  विवरण

 पटल  पर  रखा

 उस  समिति की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ?

 Parert  मंत्री  (sto  कठ  ला०  श्रीमाली )  जी  नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता
 ।

 स्वेच्छा से  हिन्दी  प्रचार  करने  वाले  संगठनों
 को  सहायता

 1१६३१  श्री
 पो०  मिलती  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  १९६१-६२  १९६२-६३  में  देवनागरी लिपि  में  भ्र हिन्दी  राष्ट्रीय

 भाषाओं  में  साहित्य  के  प्रकाशन  के  लिए  स्वेच्छा  से  हिन्दी-प्रचार  करने  वाले  संगठनों  को  वित्तीय

 सहायता दी  गई  है

 ऐसे  प्रत्येक  संगठन  का  क्या  नाम  है  कौर  उसने  कौन  कौन  पुस्तक  प्रकाशित

 की  हैं
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  श्र  वर्ष  १६६  ०-६१
 में

 देवनागरी  लिपि  में  सिन्धी  पुस्तकें  तैयार  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  &,
 ०००  Fo

 दिये  गये  थे  ।  ae  EEL  में  देवनागरी  लिपि  में  झ्र हिन्दी  भाषाओं  में  साहित्य  प्रकाशन

 के  लिए  किसी  संगठन  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  ।

 देवनागरी  लिपि  में  अ्रहिन्दी  भाषाओं  का  साहित्य  प्रकाशित  करने  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  निम्न  कार्यवाही की  गई  है

 (१)  सरकारी  धन  से  स्वेच्छिक  हिन्दी  संगठनों  द्वारा  दो  भाषी  रीडसे  कौर  प्रारम्भिक

 पुस्तक  तयार  की  जा  रही

 (२)  दिक्षा  मंत्रालय  की  त्रैमासिक  पत्रिका  भाषाਂ  में  कुछ  पृ  उठ  भारतीय  साहित्य

 ललिता  eet
 के  कुछ  चुने  हुए  संदर्भों  के  दो  भाषी  उल्लेख  के  लिए  होते  हैं  ।

 मल  was में

 1798  (Ai)



 _ अन  a
 a  sy
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 (३)  देवनागरी लिपि
 निषाद  २६६  करने  के  लिए  संगठनों

 को  वित्तीय सह  |  यूक  गया

 PEER—ERA में  कोई  भ्रनुदान नहीं  दिया  गया  है
 ।

 कुछ  योजना

 है  और  साती  दे  गोधा

 ही

 जिता  ७ बायर

 के  विचाराधीन

 >

 द  सरकारी  कर्मचारियों
 को  सेवा  समाप्ति

 vn ‘ead
 1१९३२.  श्री  दशरथ  देव

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 क

 a
 वर्ष

 १९६२
 में  अरब  तक  त्रिपुरा  में  कितने  कर्मचारी

 अ  कि  सता

 सभापति  के  सित  दिए
 :

 =  i  ah

 ह

 alae  जायं
 की  सेवा  समाप्त  की

 बार
 ee

 a
 Oo

 नोटिस  देन
 के  क्या

 भडक  हलक
 u  ee  eee a  =  दस

 सेवा  समाप्ति  के

 नयों  शाका

 क

 दे

 फ

 प्रशासन को

 सेवाओं

 की  अर
 आवश्यकता

 था  1.

 a  बहु प्रपोज ती  प

 र्र्वनाथ  सिह  :

 अ

 ह

 में
 ०  वेंकटासुब्बया

 या  :

 att  दो०  Wo

 mites  cate
 rd

 उद्योग  wat  यह  बताने  को  हमा  करेंगे

 ला

 भारत  में  चार  से  पांच  memati

 बाला

 ater  बहू  योजनीय  बनाने
 का  विचार  है  जिसका  मूल्य  लगभग  १,५०००  रु०  कौर

 ि

 ?
 (a

 पूति  लिए  दा  सों  को  areas — q fea  म

 prema site  भारी  उद्योग  मंत्री  चक

 डन  ay
 कौर  ख  farafefn

 दो  फर्मों  उद्योग  तथा  विनियमन )  प्रश्नगत  शक्ति-चालित

 हल  बनाने के  ५  दिये  गये  हैं  जो  कभी  कभी  १०  भ्रय्व-र्दा
 कहे  जाते  हैं

 १)
 इससे  इंजिनियरिंग  डवलपमेंट

 (2) (2) 2)  ईस्ट  एशियाटिक को ०  (
 efyedr

 प्राइवेट  बम्बई  |

 क

 अभी  उनमें  ge  लभ  नहीं  gar  है  ।

 faa  waste

 क
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 भपंग ब्यक्ति

 hte

 re  सिह  :  कया  गह-कार्य

 हि  दना

 कमि

 था  सरकार  ने  काम  दिलाई  दफ्तरों  में  पंजाबी  व्यक्तियों पर  बाग  होन  बाल

 Port
 sh  डीला

 की
 न् नरझचय

 कहां
 ह  शौर

 ह

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 थि
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  :  कौर  (  )«८  विद्या  त  के

 त
 एसे  भ्रपंग  व्यक्तियों  जिनके  नाम  wad  व्यक्तियों  के  विशेष  काम  दिल  दफ्तरों में

 खे  हैं  जिनकी  चिकित्सा  परीक्षा  उन  दफ्तरों  से  सम्बद्ध  चिकित्सा  बोर्डों  ने  क
 त  जिन्हें

 पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  उचित  बताया  इन  पदों
 पर

 नियुक्त  होने

 in  पहली  बार  नियुक्त  होने  पर  होने  वाली  सामान्य  चिकित्सा  परीक्षा  नहीं  ह

 बकी  के  Wet  का  निश्चय  विशेष  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  से  सम्बद्ध  चिकित्सा

 सा  फो

 को

 ों  के  आधार  पर  होता  है  ।

 क

 सामान्य  काम  fears  दफ्तरों  में  जिनके  नाम  लिखे  हं  उनकी  चिकित्सा-परीक्षा  के
 लिए  भी

 2:
 हा  प्रबन्ध  किया  गया  अर्थात  स्वस्थ  व्यक्तियों  के  बारे  |  कार्यवाही  करने  वाल

 ह
 ं  में  जिनके  नाम  लिखे  हैं  उनके  लिए  विशेष  काम  fears  दफ्तरों  से  ata  त्सा-बोड़ें

 शार  पर  बनाये  गये  चिकित्सा  बोर्डों  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  इन  हड  के  काम

 हत  जर  ow

 oe  ए  कग  हए  उनकी  सरकारी  म  प्रथम

 दोने  वाली  सामान्य  चिकित्सा  परीक्षा  नहीं  होती  ।  उनकी  चय  क्त
 का
 प्रश्न  उपरोक्त

 थ
 चिकित्सा  बर्ड

 की
 रिपो  के  आधार  पर  निश्चित  होता  है

 ।

 a

 ्  वेल  शोधक  कार खान

 st  ब्रौकली  बकाया  खात
 भोर  इंजन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :
 g &3 4%.

 क्या

 ा

 ी

 ee कर  दिया है  ;.

 यदि
 हां  तो  निश्चय क्या

 योजना  काल  के  ा  ल
 की  कितनी  मांग  होगी

 शौर

 मांग
 की  पूति  करने  की

 योजना

 5

 ग  ey  कण  :  (  कौर  न्यूनतम
 ५१  प्रतिशत

 तेल  शोधक  क्षमता  सरकारी क्षेत्र  में  होनी  चा  ड
 ||

 G  तेल  मंत्रणा  समिति  के  oe कानी  कैलिस  लार  १४०  लाख  मीट्रिक  टन  ।  आजकल

 प्राक्कलनों  नर क्षण  हने

 य  फोन  हूं  ।

 मल  अंग्रजी  में
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 निर्यात  का  कम  शौर  का  अधिक  बीजक  बनाना

 fat  sea
 TERE.

 1  श्री  ao  ato  विद्यालंकार

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  शुल्क  अघिकारियों  के  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  का  पता  लगाया  है  जिन्होंने

 ay  RGo-kk  में  निर्यात  का  कम  आयात  का  झ्रधघिक  बीजक  बनाया

 कम  या  अधिक  बीजक  बनाने  के  प्रत्येक  मामले  में  कितना  धन  सनिहित  है  ;  कौर

 कदाचार  भागी  पाई  गई  प्रत्येक  फर्म  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  उपमंत्री  [o  रा०  :  से  जानकारी  एकत्रित  की

 जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सत्र  सरकार  को  अनुदान

 1१९३७.  श्री  राम  रत्न  प्राची  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रेप  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  मैसूर  सरकार  को  जल  संभरण  के  लिए  अनुदान  देने  का  निश्चय

 कर  लिय  wk

 यदि  हां  तो  किन  शर्तों  पर  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  श्रीमान |

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  शिक्षा  विभाग

 भी  प्र  qo

 116३८  J
 सुल्तान

 *)  प्रकादावीर  कास्त्रो

 Lait  बागड़ी  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~~
 |  व  )  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  शिक्षा  विभाग  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  लिए  काम  चलाऊ

 इमारतें  बनाने  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  कर  सका  है  |  र

 यदि  तो  इमारतों  के  प्रभाव  के  कारण  ऐसे  कितने  स्कूल  डेरों  मैं  चल  रहे

 threat  मंत्री  का०  ला०  :  दिल्‍ली  प्रारम्भिक  स्कूलों के  लिए

 स्थानीय  निकाय  जिम्मेदार  हैं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  का  शिक्षा  विभाग
 का

 ऐसे  स्कूलों  के  लिए  काम

 चलाऊ  इमारतें  बनाने  का  कोई  प्रोग्राम  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 राजस्थान में  प्रहर  के  पास  खवाई

 1१६३६.  शी  रघुनाथ  fag
 :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  सांस्कृतिक-का्ये मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान में  उदयपुर  में  के  पास  खुदाई
 की

 गई  है  जिसमें
 ४०००

 वर्ष  पुराने

 ७  मिले  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 श्रनुसंघान
 sik  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  (  to  जल् ०  पो०

 श्रीमान
 ।

 पाई  गई  aga  में  सिट्टी  की  पकाई  हुई  सीपी  तथा

 सीपी  की  पुरुषों  की  तांबे  के  मिट्टी  के  बर्तन  आदि  हैं  ।

 जनसंख्या का  निंदा

 TREVO,  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  वैज्ञानिक  eave  कौर  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  तथा  गांववार  जनसंख्या  प्रदान  के  लिए  तैयार  है  ?

 श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्ये  में  मंत्रालय  उपमंत्री  म०  मो०  :

 भारत  की  जनसंख्या के  ८:11  जिसे  राष्ट्रीय  एटलस  संगठन  ने  प्रकाशित किया  १४  होंगे उन

 में  बिन्दुओं  से  ग्रॉमवार  जनसंख्या  ate  सभी  महत्वपूर्ण  गांवों  की  स्थिति  दर्शायी  जायेगी  ।  इनमें

 से  तक  दस  मानचित्र  प्रकाशित  हो  गये  हैं  ।

 सस्कृत

 गुलदान
 REECE.

 थी  बूटा  सिंह  :

 क्या  fant  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  देश  में  संस्कृत  की  प्रगति  के  लिए  बहुत  धन  व्यय  कर  रही

 ह ै;

 यदि  तो  वर्ष  r&&  yk  में  कितना  धन  व्यय
 झ्र ौर ~  वर्ष  १९६२-६३  में

 (

 कितना  घन  स्वीकृत हुआ  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  प्रादेशिक  t  Tat  की  प्रगति के  लिए  भी  वित्तीय

 सहायता दे  रही

 यदि  हां  तो  ये
 भाषायें  कौन  कौन  हैं  a  वह  FET W—-KR  में  उन  पर  राज्यवार  कितना

 धन  व्यय  किया  गया  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 ष्यानाला |  से  एक  विवरण सभा  पटल

 पशु

 रखा  जाता  है  ।

 dist  में



 RS  लिखित  उत्तर  २९  १९६२

 विवरण

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 काल  में  देश  में  संस्कृत  की  त  पर  रु०  ४

 लाख  व्यय  हुए  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  ७५  लाख  रु०  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 PERL-EVA में  €  लाख  रु०  व्यय  हुए  हैं  के  बजट  मैं  १३.  १८

 लाख  to  की  व्यवस्था हैं

 श्रीमान  |

 वर्ष  १६६१-६२  में  इन  ara  पर  राज्यवार  निम्न  राशियां  व्यय  हुई

 राज्य  राशि  (Xo)

 श्राद्ध  प्रदेश  20, 50%

 र  ७००

 १६,९१२

 २६,१२६

 पथ्य  प्रदेश  2,000

 मद्रास  VISE  ced

 महाराष्ट्र  रे  ६,४६५

 १५,३६०

 उड़ीसा  8,224

 व
 ०,रे  देर

 उत्तर  प्रदेश  %, 400

 qf  मी  बंगाल  €  ०,५०८

 *  20,5193

 भारत  सरकार  भारत  के  संविधान  उसका  विकास के  उपबन्धों  के  ATAT< 1  ft  को  फैलाने

 करने  का  काम
 भी

 कर  रही  है
 ।

 इस  बारे  में  जानकारी शिक्षा  मंत्रालय  की  बर्ष  १६६१-६२  की

 रिपोर्ट  में  दी  है
 ।

 इसकी  प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 भारत-चीन  सीमा

 JS  शी  हा  ना०  तिवारी  :

 1१४४२.
 प्र०  क०  देव

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे

 PRX  के  बाद  भारत-चीन  सीमा  पर  भारतीय
 तथा

 चीनी  में
 कितनी

 मुठभेड़  हुई  ध्रौर

 मूल  कहती  में
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 इसी  अवधि  में  चीनियों  ने  भारतीय  भूमि  पर  कितनी  फौजी  चौकियां  बना  ली  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  दो  घटनायें  हुईं  जिनमें  चीनी  सैनिकों  ने  हमारे

 सैनिकों पर  गोली  चलाई  ate  हमारे  सैनिकों को  भ्रामक  रक्षा  के  लिए  गोली  चलानी  फ्लो  इसमें से

 एक  मुठभेड़  २१  FERN  को  हुई  जब  कि  दौलतबेग  झ्राल्दी  क्षेत्र  में  चीनियों  ने  हमारे  wet

 सैनिकों पर  गोली  चलाई  पहले  हमारे  सैनिकों  ने  जवाब  में  गोली  नहीं  चलाई  परन्तु  बाद  में  चीनियों

 द्वारा  निरन्तर  गोली  चलाये  जाने  पर  उन्होंने  नाट  रक्षा  में  गोली  चलाई
 |

 दूसरी  मुठभेड़  १४

 हमारी १९६२  को  हुई जब  कि  चीनियों  ने  पंगांग  झील  क्षेत्र  में  हमारी  मूला  चौकी  पर  गोली  चलाई  ।

 चौकी  वालों  ने  mea  रक्षा  में  गोली  चलाई  |

 शायद  चीनियों  ने  ३०  चौकियां  बनाई  हैं
 ।

 इस्पात  कारखानों  में  डामर  रेटों  का  उत्पादन

 1१९४३.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :
 कया  इस्पात  तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  श्राव्य कता  की  पूर्ति  के  लिये  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड में  कि  प्लेटों का  उत्पादन  रुक  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग
 मंत्री

 चि  सुब्रह्मण्यम )
 :

 श्रीमान  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विदेशी  कलाकार

 १६४४  ,  शी  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  कया  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  से  भारत  में  ape  प्रदान  करने  के  लिए  कलाकारों

 को  थि  पत्र  दिय  जाते  हैं  श्र  यदि  तो  किस  आधार  पर  ;

 इन  विदेशी  कलाकारों  के  प्रदर्शन  से  जो  आय  होती  है  उसका  कितना  भाग  भारत  में

 रह  जाता  है  अर  कितना  व  विदेशों  में  ले  जाते  हैं  ;

 विदेशी  कलाकारों  के  जो  भ्रर्धेनग्न  अवस्था  के  प्रदर्शन  होते  हैं  वह  भारतीय  परम्परा त्रों

 से  कहां तक  मेल  खाते  हैं  तथा  क्या  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  ध्यान  रखा  जाता  है  ;  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कुछ  विरोधपत्र  मिले  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  waar  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :  जी

 विदेशों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  कौर  विदेशी  पर्यटकों  को  पाश्चात्य  शैली  का

 उपलब्ध कराके  पर्यटन  का  प्रोत्साहन देने  के  लिए  ।

 कलाकारों  को  श्राय  का  कोई  भी  हिस्सा  देश  के  बाहर  ले  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 विदेशी  कलाकारों  के  ये  प्रदान  उनके  भ्रपने  अपने  देशों  की  संस्कृति  का  चित्रण  करते

 हैं  पौर  वे  विदेशों  से  area  बाले  पयंटकों  के  लिए  होते  हैं  ae  कोई  उन्हें  भारतीय  परम्पराश्रों

 के
 दृष्टिकोण से  नहीं  परखता

 ।

 ली
 वैज्ञानिक

 प्रनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  में  नहीं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रुकेगा की  भट्टी  संख्या  ३  का  खराब हो  जाना

 थी  इन्द्र जोत  गुप्त  :
 1१९४५.

 at
 स०  Alo  बनर्जी  :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह
 सच

 है  कि  रूरकेला  इस्पात  कारखाना  की  मन  भट्टी  संख्या  १४

 १९६२  को  खराब  हो  गई  थी  ।

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या  था  ;

 कितने  समय  के  लिय  उत्पादन  रोकना  पड़ा  ;

 उत्पादन  में  कितनी  हानि  हुई  ;

 >
 ्य थ् (  )  गत  तीन  वर्षों  में  रूरकेला  की  तीन  ब्लास्ट  फर्नेसों  कितनी  बार  खराब  हुई  ;

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  ake  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  :
 जी  हां  ।

 wi  लोहा  निकालते  समय  उसको  ठंडा  करने  वाले  वाटर  पाइप  को  क्षति  जिससे

 हल्का  सा  विस्फोट  हो  गया  कौर  टेप  होल  को  क्षति  पहुंची  |

 लगभग  दो  दिन  ।

 लगभग  २२५०  टन  गर्म  धातु
 |

 (=)  २०  |

 ये  खराबियां  मामूली  थीं  ak  प्र साधारण  नहीं  थीं  ।

 भारतीय  विनियोजन  केन्द्र

 थ  यदा पाल  fag
 :

 1१९४६,
 राम  रत्न

 कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  भारत  में  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  मिल  कर  कारोबार चलाने  के  हेतु  विदेशी

 साझेदारों  को  ढूंढने  में  भारतीय  विनियोजन  केन्द्र  सफल  रहा  है  ;

 यदि  तो  भारतीय  कौर  विदेशी  कम्पनियों  की  संख्या  जिन्हें  गत  दो  वर्षों  में  विदेशी ~

 मिले  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ae  (@)  .  भारतीय  विनियोजन  केन्द्र ने

 १९६१  में  अपना  कायें  आरम्भ  किया  और  १९६१  में  इसने  शाखा  कार्यालय  ५४ ६

 में  किया ;

 १७  मालों  में  भारतीय  प्रौढ़  विदेशी  पक्ष  ने  मिल  कर  केन्द्रीय  सरकार  की  मंत्रणा  सहायता

 मांगी  |  इसके  ग्र लावा  २७  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  भारतीय  विदेशी  पक्षों  को  मिलाने  में

 सफल रही  है  ।  इन
 ४४

 मामलों  में  से  सात  की  बातचीत  पूरी  हो  चुकी  है  प्रौढ़  उनको
 सरकार  की

 द
 मंजूरी  दी  जा  चुकी है  ।

 मूल ल  भ्रंग्रजी  में



 लिखित  उत्तर  RRs ७  १८८४

 २५  बिदेशी  फर्मों  द्वारा  की  गई  पुछताछ  द्वारा  भारतीय  साझे  दारों  का  चुनाव  न ् ने भ  भातीय

 विनियोजन  केन्द्र  की  सहायता  मांगी  गई  है  ।  इन  प्रस्थापनाश्रों पर  चल  रही  बातचीत  विभिन्न

 अ्रवस्थाओं में  है
 ?

 तम्बाक  पर  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  न्यायाधिकरण

 १६४७,  श्री  रखना सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  करारोपण  जांच  समिति  तथा  तम्बाकू  विशेषज्ञ  समिति  ने  say

 प्रतिवेदन  में  सरकार  को  सुझाव  दिया  था  कि  तम्बाकू  तथा  उत्पादन  शुल्क  की  प्राय  वस्तुओं की

 aia  की  सुनवाई  के  लिये  एक  wert  ट्रिब्यूनल  बनाया  जाय  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कर  रदा  है

 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 जहां  तक  केवल  पुनरीक्षण  )

 पत्रों  का  सम्बन्ध  इस  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  हां  है  ।

 सरकार  ने  कभी  तक  उन  सिफारिशों  को  लागू  करना  ठीक  नहीं  समझा  फिर

 इस  मामले पर  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन  समिति  फिर  से  विचार  करेगी  जिसके  पास  यह  मामला

 खास  तौर  से  भेजा  गया  समिति  की  सिफारिश  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ध्न् दमा  हिप समूह  का  समुद्रीय  सर्वेक्षण

 1१९४८.  wt
 रघुनाथ  सिह

 :
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारतीय

 रत्ना गिर ों  झर  तरीका  जो  कि  अन्दमान  मे  का  समुद्रीय  सर्वेक्षण

 करेगी  जो  कि  प्रतिरक्षा  की  दृष्टि  से  नहीं  किया  जायेगा  ।

 प्रतिरक्षा मंत्री  कृष्ण
 :

 जी  १९६२-६३  में  भारतीय नौसेना  द्वारा  किये

 जाने  वाले
 सर्वेक्षण  कार्यक्रम

 में  गोझा  रत्नागिरी  का  सामान्य  नौवहन  समुद्री  सर्वेक्षण  सम्मिलित

 कर  लिया  गया  है  ;

 अन्दमान  के  दिव  कौर  तरीका  द्वीपों  को  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित करने  के  बारे

 में  नेशनल  हार बर  की  हाईड्ोग्राफिक्त सर्वेक्षण  समिति  sere  मौसम  में  विचार  करेगी जो  कि

 गेर  प्रतिरक्षा  सर्वेक्षणों  की  प्राथमिकता  निर्धारित  करती है  ?

 बाग  नमक  सानों  में  छिद्र

 Treva,  श्री हेम  राज  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खान  कार्यालय  ने  दर्रांग  नमक  खानों  में  छिद्र  कार्य

 प्रारम्भ कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 ate  इंधन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :

 भारतीय खान  कार्यालय

 इस  समय  उस  क्षेत्र  के  भूगर्भीय  सर्वेक्षण कार्यों  में  व्यस्त  है  ।  अभी  वास्तविक  छिद्  कार्य

 नहीं  है

 sea  उत्पन्न नहीं  होता  ॥

 re
 अंग्रेजी  में
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 १५ तल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  कौर  मजदूर  सभा  के  बीच  करार

 1१९४०.  श्री  जसवन्त  महता
 :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रंकलेदवर  की  मजदूर  सभा  श्र  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  योम

 के  बीच ११  1...  १९६२  को  एक  करार  हुआ  था  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  करार  को  कार्यान्वित  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 लिन  ate  इंधन  मंत्री
 के

 ०  दे०  :  कौर  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  झ्रायोग  ae  मजदूर  संघ  के  बीच  सभी  परियोजनाओं  के  बारे  में  एक  करार  हुकमो  |
 करार  को

 कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  arian  जातियों  क  परिवारों  के  लिये  मकान

 sat  कोयला  वैंकया  :

 1१९५१.  fea  नाथ  पाण्डेय

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में  सरनू  तत  जाति  भोर

 भ्रनुसूचित afar  जाति  के  ऐसे  प्रत्येक  परिवार  को  मकान  के  लिय  जमीन  देने  की  योजना  पर  बिचार

 कर  रही  जिनके  पास  मकान  के  लिये  जमीन  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इस  ग्रोजबा  पर  कुल  कितनी  लागत  ara  ;

 क्या  इसमें  मकान  बनाने  के  लिये  सामग्री  खरीदने  के  हेतु  arly  सहायता  देने  का  भी

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ‘ street
 :

 ऐसी  कोई  योजना  सरकार

 के
 विचाराधीन  नहीं  है

 ।
 उपलब्ध  निधि  को  देखते  हुए  इस  योजना  को  भंगियों  कौर  फराशों  कौर  गन्दे

 व्यवसाय  करने  वाले  अथवा  भूमि  हीन  श्रमिकों  के  लिये  मकान  के  लिये  जमीन  की  व्यवस्था  करने  तक

 ही  सीमित  रखा  गया  है  ।  इसके  अ्रत्तिरिक्त  राज्यों  में  अनुसूचित जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम

 जाति  के  लोगों  के  लिये  मकान  कौर  मकान  के  लिये  जमीन  उपलब्ध  करने  की  योजनायें चल  रही  हैं  ।

 a
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के

 क्रम  में  मकान  प्रिया  मकान  के  लिये  जमीन  उपलब्ध  कराने  की  योजनाओं  में  निम्नलिखित  ढंग  से

 मिल  कर  व्यवस्था की  गई  है  :

 es  ee  te

 स०

 श्रेणी

 A

 १.  sated  जातियां  ७९१५४  ,०९

 २.  अनुसूचित  जातिया  ०२,२९६

 योग  ८१७,  ३७
 ne eres  ce

 |  art
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 यह  उपबन्ध  मकानों  के  लिये  जगह  देने  तथा  मकानों  के  निर्माण  के  जिसमें  सामग्री का

 wr  भी  सम्मिलित  राजकीय  सहायता  देने  के  लिए  है  ।

 मेरा  सीमेंट  फैक्टरी

 1१९५२.  भी  कोयला  वे  कया  :  कया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  नागार्जुनसागर  परियोजना  के  निर्माण  काल  में  मखरैला  सीमेंट  फैक्टरी

 का  उत्पादन  उस  के  लिये  सुरक्षित  करने  की  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  है  ;

 मेरा  सीमेंट  कारखाने  ae  नागार्जुनसागर  परियोजना  के  बीच  कितनी  दूरी

 नागार्जुन  परियोजना  को  कौन  कौन  से  सीमेंट  कारखाने  सीमेंट  दे  रहे

 मछेरला सीमेंट  कारखाने  के  उत्पादन  में  से  कितनी  मात्रा  नागार्जुनसागर  परियोजना

 के  लिय  इस्तेमाल होती  है  ?

 इस्पात प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )
 :  जी  नहीं

 लगभग १६  मील

 कितना  कौर  विजयवाड़ा  सीमेंट  कारखाना |

 १६५८  से  जून  PERN  तक  २,८८,६७०  टन  सीमेंट  नागार्जुनसागर बांध  परियोजना

 के  लिये  भेजी  जा  चुकी  है  ।

 ख़ादिम  जाति  के  विद्याथियों  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 1१९५३.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  १९६१-६२  में
 त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राज्य  सरकार  की  मेट्रिक-पूर्व  छात्रवत्ति

 योजना  के  न्न्तगत  wa  तक  fas  जाति  के  कितने  विद्याथियों को  छात्रवृत्तियां  मिली  re

 कुल  कितने  विद्याथियों  को  कक्षावार  छात्रवृत्तियां  दी

 ख़ादिम  जाति  विद्याथियों  की  जातिवार  संख्या  कितनी  है
 ?

 परीक्षा  मंत्री  का  ०ला०  श्रीमाली )  :  से  मांगी  गई  जानकारी  त्रिपुरा  प्रशासन

 से  मंगाई  गई  है  कौर  कालान्तर  में  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अनुसूचित  क्षेत्र  प्रौढ़  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति
 क  आयुक्त  को  रिपोर्ट

 1१९५४.  श्री  मे०  क०  कुमारन :  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  अ्रनुसूचित क्षेत्र  श्र  अनुसूचित  afer  जातियों  के  बारे  में  ढेबर  ara  की  रिपोर्ट

 पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  है  कौर

 क्या  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  )  :
 अधिकांश  सिफारिशों  पर  विचार

 किया  जा  चुका  कौर  शेष  पर  विचार  किया

 am  प्रंग्रेजी  में
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 राज्यों  के  क्षेत्र
 में  पड़ने  वाले  मामलों  संबंधी  सिफारिशों  पर  २६  कौर  २७  जुलाई को

 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  राज्य  मंत्रियों  के  दिल्‍ली  में  हुए  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  ate  उस  में

 किये गये  निर्णयों  के  अनुसार उन  राज्यों  की  सरकारें  कार्यवाही  करेंगी  ।

 प्राथमिक  शिक्षा  निकाय

 1१९५५.  श्री  यदा पाल  fag  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्राथमिक  दिक्षा  संबंधी  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार बोर्ड  की  स्थायी  समिति  की  पहली

 बैठक  १९६२  में  हुई

 यदि  तो  उस  में  कया  निर्णय  किये  गये  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 ot

 समिति ने  अपने  सामने  पेश  की  गयी  सामग्री  पर  faa  उन  समस्या ग्र ों  की

 एक  सूची  तेयार  जिन  पर  विचार  किया  जाना  प्रक्रिया  संबंधी  कुछ  मामलों  पर  निर्णय

 चार  उप समितियां नियुक्त  कीं  कौर  एक  प्रश्नावली  जारी  करने  का  निश्चय  किया  |

 भारत  का  भूतत्वीोय  सर्वेक्षण  विभाग

 FREE.  डा०  झ  ल०  क्या  खान  श्योर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 स्थान वृत्तीय  मानचित्र  बनाने के  लिये  भूतत्वदास्त्र  संबंधी  ब्यौरे  को  आयतन  बनाने  हेतु

 भारत  के  सर्वेक्षण  विभाग  में  कुछ  भूतत्वविद्‌  सम्मिलित  करने  का  कोई  विचार  है  ;'

 क्या  भूलत्वीय  क्षेत्र  में  विशेषज्ञता  जसे  इंजीनियरिंग  श्रघोभूमि

 भू-भौतिकीय  श्राथिक  भू-तत्व  ज्ञान  का  उपबन्ध  भारत  के  भू-तत्वीय  सर्वेक्षण

 विभाग  के  लिये  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  व्यवस्था  का  क्या  रूप  है
 ?

 खान  कौर  ी इचन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  हज़र नवीस  )  :  जी  नहीं  ।

 wat

 विभिन्न  राज्यों  में  भारत  के  भू-तस्वीर  सर्वेक्षण  विभाग  के
 सर्किल  कार्यालयों के  क्षेत्रीय

 कर्मचारी  क्षेत्रीय  भू-तस्वीर  मानचित्र  बनाने  कौर  प्राथमिक  भू-तत्वीय  जांच  का  काम  कर  रहे
 विभिन्न

 क्षेत्रों  की  जरूरत  पूरी  करने  के  लिये  इंजीनियरिंग  श्रघोभूमि जल  ak  भू-भौतिकीय

 लखनऊ  कौर  कलकत्ता  के  क्षेत्रीय  मुख्यालयों  में  स्थापित  हैं
 ।

 पन्त  राष्ट्रीय  खेलों  के  लिये  हमारे  खिलाड़ी

 1१९५७.  थी
 रामेइवर  टाटिया  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है
 कि

 खेलों  में  भाग  लेने  वाले  हमारे  कुछ

 खिलाड़ी  दक्षिणी  mater  के  कुछ  खिलाड़ियों  के  सहयोगी  के  रूप  में  खेल  रहे

 यदि  तो  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  राजनयिक  तथा  अरन्य  प्रकार  के  संबंध  समाप्त  करने

 की  नीति  को  देखते  हुए  यह  सहयोग  कहां  तक  भ्रनुकूल

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  यह  नीति  हमारी  नीति  के  अनुकूल  तो  क्या  सरकार  इन  खिलाड़ियों  के

 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 मंत्री  का०  ला०  :  जी  नहीं

 भर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 सशस्त्र  पेशावर  सें  भरती  के  लिये  शारीरिक  उपयुक्तता

 2eys.  श्री  सिह
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  सदस्य  सैनिकों  की  भरती  में  जाट  गूजर

 आदि  जैसी  योद्धा  जातियों  के  लिये  ऊंचाई  ५  फुट  ६  इंच  तथा  सीना  ३२  से  ३४  इंच
 तक

 जातियों के  लिये  ऊंचाई ५  फुट
 ४

 तथा  सीना  ३१  इंच  से  ३३  इंच  तक  होना  शारीरिक  उपयुक्तता

 के  लिये  निर्धारित किया  गया  शौर

 यदि  तो  इस  अन्तर  का  क्या  कारण  है
 ?

 पं प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण
 :

 ga  सेना  में  श्र  जाति  शब्द

 प्रचलित  नहीं  हूं  ।  माननीय  सदस्य  शायद  सेना  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिये  निर्धारित  शारीरिक  स्तर

 के  बारे  में  पूछ  रहे  |  श्रेणियां  गूजर  जैसी
 विशिष्ट  जातियां  या

 झा सामी  जैसी  क्षेत्रीय  हैं  ।  यह  सच  है  कि  उन  के  शारीरिक  स्तर  में  यह

 रखा  गया  है

 देश  के  विभिन्न  भागों  के  रहने  वालों  के  शारीरिक  स्तर  एक  दूसरे  से  बहुत  भिन्न  हैं  ।

 देव की  सदस्य  सेनाओं  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  रहने  बालों  को  समान  देने  के  लिये  उन  भागों

 के  लोगों  की  vi  तो  एए  के  क्षेत्र  में  भरती  के  लिये  उन  की  औसत  वचन  तथा  सीने

 की  नाप  के  ग्रीस  franca  किये  गये  हैं  ।  सेवाओं  की  जरूरत  तथा  देश  की  स्वास्थ्य  की  स्थिति  को

 देखते  हुए
 शारीरिक  स्तरों  पर  समय  समय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 सेना  की  टुकड़ियों  का  कल्याण

 FLERE.  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सेना  की  टुकड़ियों  के  कल्याण  के  लियें  ए  ०  एफ ०  डब्ल्यू  डब्ल्यू०  भरो
 ०

 नाम  का
 एक

 संगठन
 था

 कुछ  समय  पूर्व  उसे  भंग  कर  दिया  गया  है
 ;

 यदि  तो  उसे  क्यों  भंग  कर  दिया  गया  कौर

 क्या
 उस

 के  बदले  में  कोई  अरन्य  कल्याण  योजना  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  ):  श्र  .  यह  संगठन  8e¥s  में  बनाया  गया  था

 जिसे  तीनों  सेनाओं  के  पदाधिकारियों  की  पत्नियां  चलाती  थीं  ।  इसे  भंग  नहीं  किया  गया  है  बल्कि

 इस  का  काम  इस  समय  बन्द  पड़ा  है
 ।  regs  से  इस  का

 काम  तीनों  सेनाओं  के  पृथक

 प्रबन्ध  में  किया  जा  रहा  जैसे  स्थल  सेना  के  लिये  स्थल  सेना  के  अ्रधिकारियों  की  पत्नियों  का  कल्याण

 संगठन  warts  |

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 पूर्वी  पाकिस्तान की  यात्रा पर  रोक

 1१६६०.  श्रीमती  रेण
 चक्रवर्ती

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  में  ढ़ाका/चटगांव  को  जाने  बाले  यात्रियों  को  भी  fort  बेक  सै

 भुगतान  प्रमाणपत्र लेना  होता  है  ?

 क्या  इस  से  उन्हें  बड़ी  कठिनाई  होती  कौर

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  मामले  में  नियमों  को  ढीला  नहीं  किया

 जा  सकता ?

 गव्त्तिसंत्री  सोराबजी  )  ढ़ाका/चिटगांव जाने  वाले  यात्रियों  को  यदि  वे

 यात्री  के  रूप  में  यात्रा  करें  तो  रिवेंज  बंक  की  पूर्वे  भ्र नुम ति  नहीं  लेनी  पड़ती  ।  अन्य  मामलों  में  जैसे

 विमान  से  या  स्टीमर  से  यात्रा  करने  की  स्थिति  में  बंक  की  पूर्व  gaia  अ  व्यय  होती

 मान  विनियम  भारत  के  बाहर  के  सभी  देशों पर  पर  भी  )  लाग  होते  हैं  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  को  जाने  वाले  यात्रियों  को  होने  वाले  कठिनाई  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।

 नियमों  में  कोई  ढील  देना  संभव  नहीं  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रवर्धित  पुस्तकालय

 1१९६१.  भी  हेम  राज  :  नया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६२  के  अन्त  में  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबन्ध  में  कितने  पुस्तकालय  थे  कौर  बे

 कहां  कहां  थे

 गत  वष  उन  iv  एक  में  कितनी  नई  किताबें  और

 उन  को  तथा  उन  की  पुस्तकों  को  रखने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  गया  गया  है
 ?

 मंत्री  काठ  ला०  :  से  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 सेक्शन  अफसरों  का  वतन

 1१९६२.  श्री  यशपाल सिह  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  १३  १९६२
 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 ३१३७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सेक्शन  aha  के  वेतन  में  ७वें  वर्ष  में  उन  के  लिये  विहित  पुनरीक्षित  वेतन क्रम में  कोई

 महत्वपूर्ण  वृद्धि  देन  का  कोई  निर्णय  किया  गया  है

 तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  श्र

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने
 की

 है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  दातार )  कौर  इस  मामले  में  अभी  कोई

 fara  नहीं  किया  गया  है  ।

 ल  अंग्रेजी में
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 इस  प्रस्थापना  के  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रभाव  भी  पड़ेंगे  और  इसलिये  इस  के  सभी  पहलुओं

 थर  सावधानीपूर्वक विचार  करना  होगा  ।
 प्रत

 इस  समय  कोई  लिखित  समय  नहीं  बताया  जा  सकता

 कि  कब  तक  निर्णय  कर  लिया  जायेंगी  |

 चल७ थधालइवर  में  बस्ती

 1१९६३.  श्री बीरेन  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 के  पास  त्रिपुरा के  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये,क्वाटंरों  की  व्यवस्था

 के  लिये  घाले सवर  में  बस्ती  स्थापित  करने  की  योजना  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  (  शी  दातार  )  :  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता है
 |

 नरसिंहगढ़ में  निमित  क्वार्टर

 1१६६४.  शी  बीरेन  दत्त
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  नरसिंहगढ़  टाउनशिप  मैं  सरकारी  खरच  पर  कुल  कितने  क्वाटर
 बनाये

 गये

 इनमें  से  अभी  तक  कुल  कितने  क्वार्टर  safer  किये  गये  wk

 यदि  क्वार्टर  पर्याप्त  संख्या  में  आवंटित  नहीं  किये  जा  सके  हैं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  २०  क्वाटर |

 और  बीस  में  से  १५  क्वाटर  पोलं/टक्न/क  इंस्टीटयूट  तथा  राष्ट्रय  छात्र

 सेना  के  पदाधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  आवंटित  कर  दिये  गये  है  |

 इ्विंतीय  aaa  आयोग  की  सिफ़ारिशों

 १६६५.  श्री  स०  मो०  क्या  वित  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  विभिन्न  वर्गों  के  तबे नक् रम  के  बारे  में  सरकार  ने  कितने  मामलों  में  द्वितीय

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  पालन  नहीं  किया  है  ?

 स्विस  मंत्री  मोरारजी  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 दस  वर्गो ंमें  सरकार  ने  द्वितीय  वेतन  अयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  wa  बवेतनक्रमों  में  साधारण

 रूपभेद  किया  है  ।

 शिमला  a  हिमाचल  seq  सचिवालय

 1१६६६.  श्री  वीरभद्र सिह  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिमला  में  हिमाचल  प्रदेश  सचिवालय  के  पुर्ननिर्माण  जो  कुछ  ा  पहले

 aft  में  भस्मीभूत  हो  गया  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह
 कार्य

 कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?
 ह

 मूल  अंग्रेज़ों में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Tt  :  हिमाचल  प्रदेश

 सचिवालय  के
 नये

 भवन  निर्माण  के  wet  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रादेशिक  सेना  पदाधिकारियों  को  पेंशन

 1१६६७.  श्री  बीरेन्द्र  बहादुर  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रादेशिक  सेना  पदाधिकारी  पेंशन  लाभ  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  हैं  ;

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  प्रादेशिक  सेना  के  उन  कर्मचारियों  को  पेंशन  लाभ  देने

 का
 विचार  रखती  जिन्होंने  पूरे  वेतन  पर  बीस  ay  से  अधिक  सेवा  की  है

 ?

 मंत्री  कृष्ण  are  प्रादेशिक  सेना  का  लक्ष्य  पूरे

 समय  का  काम  दिलाना  नहीं  है  ।  यह  उनके  लिये  है  जो  पहले  ही  नौकरी  में  हैं  कौर  जो  संकट

 के  समय  देश  सेवा  करने  के  उद्देश्य  से  सैनिक  प्रशिक्षण  के  लिये  aoa  फालतू  समय  दे  सकें  ।  wa

 प्रादेशिक सेना  पदाधिकारियों  के  लिये  पेंशन  लाभ  के  अ्रधिकार  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  |

 wien  जाति  खंड

 1१९६८.  श्री  ह  च०  सौय  क्या  गह-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  अध्ययन  दलों  कौर  ढेबर  भ्रायोग  ने  इस  बात  पर  जोर

 दिया  है  कि  जहां  तक  संभव  कि  अधिकतम  ख़ादिम  जाति  अंडों  में  ग्रामीण  जाति  अधिकारी  wiz

 कर्मचारी प्रिया  इन  खंडों  में  काम  करने  के  लिये  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  गर  ख़ादिम  जाति

 व्यक्ति  नियत  fe  जायें

 यदि  at,  तो  इस  विषय  में  किन  किन  राज्यों  ने  महत्वपूर्ण  are  निश्चित  ति ति  की

 शर

 कितने  झ्रादिम  जाति  खंडों  में  खंड  विकास  पदाधिकारी  ख़ादिम  जातियों  से  सम्बन्धित

 हैं  ute  कितने  खंडों  में  गैर  भ्रादिम  जाति  पदाधिकारी  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  उपमंत्री
 योजना  परियोजना ग्र ों

 सम्बन्धी  समिति  की  समाज  कल्याण  श्र  पिछड़े  वर्ग  कल्याण  के  अध्ययन  दल
 तथा  विद्वेष  बहु प्रयोजन

 ख़ादिम  जाति  खंड  सम्बन्धी समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो

 afer  जाति  विकास  खंडों  में  प्राचीन  जाति  के  व्यक्ति  ही  नियुक्त  किय  जायें  ।  अ्रनुसुचित  क्षेत्र  श्र

 अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  ने  भी  इस  श्रामण्य  की  सिफारिश  की  है  कि  झ्रादिम  जाति  विकास

 खंड  में  कर्मचारी  इन  जातियों  से  सम्बन्धित  रहना  श्रेयस्कर  होगा  |  एल्विन  समिति  ने  आगे  यह

 रिश

 की  है  कि  ख़ादिम  जाति  विकास  खंडों  में  काम  करने  वाले  कमेंचारियों  को  उपयुक्त  नवीकरण
 प्रशिक्षण fear  जाना  चाहिये

 श्र  विभिन्न  राज्यों/संघ.  राज्य  क्षेत्रों  में  प्राचीन  जाति  विकास  खंडों  में  काम

 करने  वाले  खंड  विकास  विस्तार  पदाधिकारी  समाज  शिक्षा  संगठनकर्ता ग्र ों

 को  wifes  जाति  जीवन  कौर  संस्कृति  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिय  रांची  में  एक  arian  जाति

 नवीकरण  कौर  ग्रध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  कर्मचारियों  के  अन्य  वर्गों  के  प्रशिक्षण

 के  लिय व्यवस्था की  जा  रही  है  ।  राज्य  सरका  रों/संघ राज्य  प्रयासों  की  झ्रोर  से  भेजे  गये

 जाति
 कल्याण

 पदाधिकारियों  aix  खंड  विकास  पदाधिकारियों  को  var  प्रशिक्षण
 देने

 का  प्रबन्ध

 --

 मूल  अंग्रेजी  में
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 करने  के  लिये  समाज  विज्ञान  की  टाटा  इंस्टीट्यूट  को  भी  शझ्रतुदान  दिया  जाता  है  ।  भ्रादिम जाति

 खंडों में  ख़ादिम  जातियों  की  नियुक्ति ak  विभिन्न  आदिम  जाति  विकास  खंडों  के  खंड

 पदाधिकारियों  में  ख़ादिम  जाति  रोक  गैर  ares  जाति  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  संख्या

 तथा  ख़ादिम  जातियों  की  नियुक्ति  में  हुई  प्रगति  की  यथार्थ  जानकारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनों  से  जानकारी  मांगी  गई  है  ।  यह  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  विवरण

 रखा  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  जनता  काले  ज

 FREER.  डा०
 महादेव  प्रसाद

 :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालूम  है
 कि

 दिल्‍ली  में  जनता  कालेजों  के  कार्य  संचालन  के  बारे  में  हाल  में

 पर्याप्त  आलोचना  हुई

 क्या  इस  सम्बन्ध में  उनके  मंत्रालय  को  कोई  अभ्यावेदन  किया  गया

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  राष्ट्रीय  मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  ने  उक्त  दो  कालेजों  की  प्रगति

 का  मूल्यांकन किया  ak

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  है
 ?

 परीक्षा मंत्री  (  डा०  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  जी  नहीं

 जी  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  ने  दिल्‍ली  में  दो  जनता  कालेजों  का  हाल  में  मूल्याकन

 किया  ि  |  अभी  यह  कार्य  हो  रहा  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता है
 ।

 प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  के  लिये  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 1१९७०.  श्री स०  मो०  बीजों  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  दिल्‍ली  छावनी  में  काम  करने  र

 रहने  वाले  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  अंशदायी  स्वास्थ्य  योजना  सुविधाओं  के  विस्तार  के

 बार ेमें  १८  &ys  के  तारांकित  संख्या  a¥iE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  wa  तक  कोई  निर्णय  किया  गया  कौर

 (@)  प्रभावित  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  आजकल  क्या  सुविधायें  दी  गई  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  :  यह  प्रश्न  ग्राम

 विचाराधीन

 गर  प्रौद्योगिक
 कम  चोरियो ंके  परिवार  sea  केवा

 नियमों  के  भ्रन्तगंत  असैनिक  अस्पतालों  में  बाहरा  मरीज  भारती  मरीज  के  रूप  में  मुफ्त  चिकित्सा

 कराने  के  अघिकारी  ae  उन  पर  होने  वाला  खर्च  नियमानुसार  उन्हें  दे  दिया  जाता  है  ।

 जो  प्रौद्योगिक  १-८-१  gvE  के  पहले  अतिरिक्त  अस्थायी  कर्मचारियों  के  रूप  में

 नियोजित  हुए  थे  जो  सैनिक  लाइनों  में  रहते  हें  उनके  परिवार  से  निक  स्रोतों  के  बाहर  के  मरीजों
 बा

 मूल  अंग्रेजी में

 1798
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 की  भांति  चिकित्सा  सहायता  के  अधिकारी हैं  ।

 १-८-१४४६  के  पश्चात्  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  रूप  में  भरती  कर्मचारियों  के  परिवार

 area  विशेष  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  भ्रमणकारी  नहीं  हैं  ।

 प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठानों  के  औद्योगिक  तथा  गेर  झौद्यो  गीत

 कर्मचारी

 1१९७१.  श्री स०  Alo  बनर्जी
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  नौकरी
 से

 मुअत्तल
 करने  ae  उन्हें  निरुक्त  करने  पर

 पूरा  वेतन  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  काम  करने  वाले  औद्योगिक  तथा

 औद्योगिक  कर्मचारियों  में  विषमता  दूर  करने  के  लिये  शंकर  समिति  ने  सिफारिश  की

 क्या  यह
 भी

 सच  है  वेतन  ने  समस्या  के  इस  पहलू  का  निर्देश  नहीं  किया

 कौर

 यदि  तो  शंकर  समिति  की  इस  सिफारिश  को  करने  आवश्यक

 आदेश  जारी  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  रघु रामे या )  :  जी  हां  |

 जी  हां

 (7)  यह  set  अभी  विचाराधीन  हैं  !

 पंजाब  पिछड़े  वर्ग
 देता

 )
 श्रीहीन  '

 का  मणिपुर में  विस्तार

 1१९७२.  श्री  रियो  किलिंग
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  पिछड़े  वर्ग  १९४५७  मनीपुर संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 लागू  कर  दिया  गया

 तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  इस  लेखे  के  श्रन्तगंत ऋण  की  कुल  कितनी  व्यवस्था की  गई

 है  waa  की  जानी  कौर

 कितना  thc  | कि द
 नी  रकम  के  कितने  ऋण

 लथ  a.
 इस  भ्र धि नियम  के  अन्तर्गत  मनीपुर  में

 गय हू

 गुहिका  मंत्रालय  में  उपमंत्री (  निमतो  चन्द्र दो खर )  :
 जी  हां  ।

 श्र  यह  जानकारी  मनीपुर  प्रशासन  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  इसके  प्राप्त

 होने  पर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख
 जायेगा

 ठेंगा
 |

 मूल  watt  में
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 मणिपुर  प्रशासन  कर्मचारियों का  वेतन  क्रम

 2893. att frat fet श्री  रीडिंग  किलिंग
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  २८  १९६२  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  २०५९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  क़सम  वेतन  क्रम  का  प्रारूप  जो  श्रेणी  ४,  ३  कौर  २  कर्मचारियों के  लिये  मनीपुर

 प्रशासन  द्वारा  भ्र पना  लिया  गया  है  वह  वर्तमान  घौर  विद्यमान  वेतन  क्रम  हैं  अथवा  इस  से  भिन्न  कुछ

 भोर है  ;

 यदि  तो  wae  के  वर्तमान  विद्यमान  वेतन  क्रम  कया  हैं  तथा  उसे  स्वीकार

 न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 मनीपुर  प्रशासन  कहां  तक  द्वितीय  वेतन  ara  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने

 का  दावा  कर  सकता  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्र  सरकार  के

 अधीन  विभिन्न  पदों  के  विद्यमान  वेतन  क्रम  १९५६  में  स्वीकार  किये  गये  थे
 ।

 असम  सरकार  के  अधीन

 समान  कर्तव्यों  कौर  उत्तरदायित्वों  वाले  पदों  से  समता  करने  वाले  पदों  की  मोटी  रूपरेखा  को  मान

 कर  ही  मीनापुर  कर्मचारियों  के  विंमान  वेतन  क्रम  स्वीकार  किये  गये  थे
 ।

 कुछ  पदों  के  बारे  में  जिन
 के

 वेतन  क्रम  इस  प्रारूप  के  झ्रनुसार  नहीं  हैं  उन  में  संशोधन  करने  वाले  आदेश  शीघ्र  जारी  किये  जायेंगे  ।

 ८
 १९६२  के  श्रतारांकित संख्या  २७९०  के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  विवरण  में

 यह  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।

 जेट  हि.स

 1१९७४. श्री  जे  ब०  fao  अधीष्ट  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  आजकल  देशी  जेट  ट्रेनर  के  डिजायन  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  में  विदेशी  इंजन  प्रयुक्त किया  जायेगा  अथवा  देशी  इंजन  काम

 में  लिया  जायगा  ।  जिस  का  निर्माण  नहीं  किया

 नया  ट्रेनर  विमान  कब  तक  तैयार  हो  जायेगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री (  श्री  कृष्ण  सेना  )
 :  जेट  ट्रेनर  किस्म  की  विकास  परियोजना  में

 आजकल  फैक्टरी संलग्न  है

 इतन  शीघ्र  सूक्ष्म  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 1१€७४५.  श्री  जे ८०  सि०  विष्ट
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 |

 भारत
 इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 ने  PEGL-ER  में  २०  लाख  रुपये  का  मुनाफा  कमाया

 यदि  तो  लगी  हुई  पू  जी  पर  कितना  प्रतिशत  लाभ  है  ;

 इस  लाभ
 की

 सरकारी  उपक्रमों  कौर  विशेष  रूप  से  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के

 लाभ  से  कया  तुलनात्मक स्थिति  है  ?

 शभ्रंग्रेजी  में
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 1  प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण
 :  जी  हां  ।  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ने

 १९६१-६२  में  २०. ३३  लाख  रुपये  का  faa  लाभ  अर्जित किया  है

 लगभग  ३.४६  प्रतिदिन  ।

 इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  विशुद्ध  लाभ  की  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  से  तुलना  करना  उपयुक्त

 नहीं  होगा  ।  सरकारी  उपक्रमों  के  लाभ  भिन्न  भिन्न  हैं  ;  यह  उद्योग के  स्वरूप  उत्पादित  उपकरणों

 की  किस्म  oot  उपक्रम  द्वारा  यथा  उत्पादन  की
 co
 ६  fs  hg  he  उत्पादित

 उपकरणों  का  लागत  ढांचा  शादी  पर  निर्भर  है  ।

 का  हिन्दी  अनुवाद

 1१६७६.  श्री  भक्त  दरशन :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बौद्ध  wea  का  हिन्दी  में  अनुवाद  करने  का  प्रस्ताव

 भारत  सरकार  ने  मंजूर  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  किये  को  सम्पादित  करने  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 जायगा
 ~

 (7)
 इस  कार्य  पर

 कितना
 धन  व्यय  होने  का  भ्रनुमान  है  कब  तक  यह  कार्य  पूरा  हो

 शिक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  ला०  :  से  विषय  श्रमी  विचाराधीन है
 ।

 अनुसंधान  प्रयोगशाला  जोरहाट

 1१९७७. श्री  जो  ०
 ato  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री

 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जोरहाट  में  प्रादेशिक  श्रनुसंघान  प्रयोगशाला  कब  पूरी  होगी  ;

 भ्रनुसंघान  कार्य  की  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ;

 निर्धारित  समय  में  निर्माण  पूरा  करने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं
 ;  श्र

 सम्पूर्ण  परियोजना  की  ga  अनुमानित  लागत  कितनी  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कायें  मंत्री  (  श्री  हमायत  कबीर )
 :  प्रयोगशाला

 का
 निर्माण  १९६३  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  है

 |

 (a)  प्रदेश  के  प्राकृतिक  संसाधनों  का  श्रनुसंघान  प्राय  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  अस्थायी

 रूप  से  स्थित  प्रयोगशाला  के  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  ने  प्रारम्भ  कर  दिया  है
 ।

 भवन  निर्माण  सामग्री  की  कमी  ate  परिवहन  सम्बन्धी  कठिनाइयां
 |

 तीसरी  योजना  के  wet  तक  लगभग  ६०००  लाख  रुपये
 ।

 —$—$—$———

 मूल  aint  में
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 हिमाचल प्रदेश  के  देशी
 रियासतों

 के
 शासकों

 से

 जायदाद को  खरीद

 [  श्री  मुहम्मद  इलियास

 SACI  4
 श्री  स०  मो०  बनर्जी

 |  श्रीमती  विमला  देवी

 Lait  मे०  क०  कमारन

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (4)
 कया  हिमाच  जगेश  प्रशासन  से  लियो  गतियाँ  7a )

 लेने  वाले  राजाओं  अथवा

 उन  के  परिवार के  सदस्यों  से  १९  ५७-५८  से  १९६१-६२  में  कोई  सम्पदा  अधिगृहित  wear  खरीदी

 है  ;  झ्र

 कितनी  रकम  दी  गई  है  कौर  अ्रधिगृद्दीत  प्रिया  खरीदी  गई  भूमि  या  इमारत  का  कितना

 क्षेत्रफल

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार  श्र  जानकारी  एकत्र  की

 ना  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश में  भ्रष्टाचार के  मामले

 (  श्री  मुहम्मद  इलियास

 श्री स०  मो०  बनर्जी

 श्रीमती  विमला  देवी
 VEWE

 श्री  मे०  Fo  कमान

 क्या  गह-कार्यो मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५७  से  १९६१  की  अवधि  में  हिमाचल  प्रदेश  में  पुलिस  ने  भ्रष्टाचार  के  कितने

 मामलों की  जांच  की  है

 कितने  मामलों  में  प्रतियोगी  चलाया  गया  ;

 इन  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  दण्डित  किये  गये
 ?

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्री  दातार  )  )  से  जानकारी एकत्र  की

 जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 विश्वविद्यालयों के  छात्रों  के  लिये  पुस्तकें

 eGo,  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जिन  विश्वविद्यालयों  ने  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  शिक्षा  का  माध्यम  कर  दिया  है  कया  बहां

 hun

 इस  ट

 वता

 क

 डस

 कौर

 यदि
 तो  सरकार  इत  Sea  मे  मया  STC  कर  रहीं  ह

 ?

 a
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 शिक्षा  मंत्री  (  डा०  का
 ०

 ला०  श्रीमाली )
 श्र  वे  जिन्हों

 ने

 प्रादेशिक  भाषा  के  माध्यम  से  शिक्षा  देनी  प्रारम्भ  कर  दी  विद्यार्थियों  के  प्रयोग  के  अपनी

 सम्बन्धित  प्रादेशिक  भाषा  बहुत  सी  पुस्तकें  प्रकाशित  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  ऐसी  पुस्तकें  पर्याप्त  नहीं
 हैं  ।  बहुत  से  विश्वविद्यालयों  मूल  पुस्तकों को तैयार  करने  और  हिन्दी  तथा  प्रादेशिक  भाषा ग्र ों

 में  प्रामाणिक  पुस्तकों  के  अनुवाद  कौर  उन  के  अनुरूप  पुस्तकें  बनाने  की  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना

 भी  स्वीकार  कर  ली  है  ।  योजना  पर  राज्य  सरकारों  झर  विश्वविद्यालयों के  सहयोग  से  क्रमिक

 कार्यक्रम  के  अनुसार  परमल  किया  जा  रहा  है  |

 श्राप  प्रदेश  लिये  सीमेंट

 श्री  प०  ना०  स्वामी
 1१९८१

 {  श्री  उल्ला का

 FAT  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  की  तीसरी  aul  चौथी  तिमाही  के  लिये  | ATE  प्रदेश  सरकार  ने  कितना  सीमेंट

 मांगा है

 उपरोक्त  अवधि  के  लिये  कितना  आवंटन  है  ;  कौर

 कलक्टरों  के  परमिट  के  लिये  कितना  प्रतिशत  शेष  रहता  है
 ?

 1  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  कौर  :  राज्य  कोटा

 के  att  द्रास  प्रदेश  से  सीमेंट  की  मांग  ale  उस  की  पूर्ति  निम्न  ऑरांकड़ों  से  प्रकट  होती  है
 :--

 तिमाही  मांग  श्रावण

 2/82  Y,40,000  Rr,  900
 क है  5

 &,000  तद

 “90,000  RE, 000 ३/६२

 भारत  सरकार  प्रत्येक  तिमाही  के  लिये  सीमेंट  का  इकट्ठी  मात्रा  में  भ्रावंटन  करती

 है  तथा  उस  का  पिक्चर  ब्यौरा  जैसे  राज्य  स्थानीय नगर  कौर  सार्वजनिक

 के  परमिट  तथा  अरन्य  माध्यम  का  निर्णय  राज्य  सरकार  हर  तिमाही  में  करती  है
 ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  वित्तीय  शक्तियां

 1१९८२
 J  sit  प्र०  के

 ०
 देव

 शी  नरेन्द्र  सिह  महिला :

 क्या  खान  शौर  इं  घन  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  तैल  तथा  प्राथमिक  गैस  आयोग  की  faa  aera  बढ़ाने  का  Peer

 कर  रही है

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;

 इस  आशय  का  विधेयक
 ष्

 में
 कब  तक

 पुरःस्थापित  करने  की  सम्भावना  है

 !

 a ee ee cer ग  roe  ene  cere

 मूल  wait  में
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 खान  ate  इंधन  मंत्री  (  को के  ०  दे०  सा लव ोय  )  :  जी  हां  ।

 वत  मान  भ्र धि नियम  के  आयोग  को  २०००  रुपये  प्रतिमाह  वेतन  अथवा

 मानदेय  का  पद  अथवा  वह  पद  जिस  वेतन क्रम  ग्रघिकतम  २०००  रुपये  अथवा  इस  से  अ्रधिक

 स्थापित  करने  के  पहले  कौर  उत  पद  पर  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 की  3...  अनुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है
 ।

 श्री  वेतन  सीमा  Qooo  रुपये से  बढ़  कर  २२५०  रुपये

 प्रतिमाह करने  का  विचार  है  ।

 वर्तमान  अधिनियम के  झन्तगंत  किसी  भी  ऐसी  श्रथवा  प्रस्ताव जिस  पर  ३०  लाख

 रुपयें  का  पूंजी  व्यय  की  कार्यान्वित  के  लिये  आयोग  को  केन्द्रीय  सरकार  की  अ्रनमति  प्राप्त  करना

 होता है  ।  |: |  इस  सीमा  को  बढ़ा  कर  ५०  लाख  रुपये  करने  का  विचार  हैं  ।  श्राजकल  यह  नियम  भी  है

 कि  यदि  पुर्नेसमायोजन  के  फलस्वरूप  बजट  उपबन्धों  में  २०  प्रतिशत  अथवा  9" / are  जो  भी

 कम  की  वृद्धि  हो  तो  इस  राशि  के  पुर्नंसमायोजन के  लिये  आयोग  को  केन्द्रीय  सरकार  की  कि

 अपेक्षित है  ।  of,  लाख  रुपयें  का  प्रतिबन्ध  हटाने  का  विचार  है
 ।

 चालू  सत्र  में  शीघ्र  ही  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 [|  भाषा  सम्मेलन

 Tod.  थ्री  प्‌०  कुन्दन  :  क्या  गुह-क्रिया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  हुए  अखिल  भारतीय  भाषा  सम्मेलन  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं

 कमा  सम्मेलन  ने  यह  मांग  की  है
 कि

 दूसरा  भाषा  भ्रायोग  नियुक्त  किया  जाए  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  (  श्री  दातार  )  :  are  समाचार  पत्रों  में

 faa  हुई  कुछ  रिपोर्टों  की  सूचना  सरकार  को  प्राप्त  हुई  है  ।  उन  रिपोर्टों में  दूसरा  राजभाषा  आयोग

 नियुक्त  करने  की  कोई  मांग  नहीं  है  ।

 टी  सवाल  नहीं  उठता  |

 लक्का  द्वीप  में  चट्टानों  को  फोड़ना

 1१९८४. श्री  सत्ता  कोया :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  २३  मार्च  2EXE  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  २२६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे fH  :

 क्या  लक्का दीव  में  चट्टानों  को  फोड़ने  के  काम  में  तबसे  कोई  प्रगति
 की

 गई  है  ;

 यदि  तो  पहले  ही  अनुमोदित  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  होने  के

 कारण क्या  हैं  ;  कौर

 सरकार  कब  तक  योजना  को  कार्यान्वित  करना  चाहती है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  :  से  इन  द्वीपों को  एक

 धिक  विशेषज्ञ  भेजा  गया  था  ।  उसकी  योजना  पर  बहुत  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  जो  हमारे  पास

 कम
 है

 भर  उस
 योजना  की  जांच  की  जा  रही

 मूल  अंग्रेजी
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 में  बाम्बे के  निक्षेप

 1१९८५.  श्रीकांत  राम  क्या  लाहौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  जिला  अलवर  )  के  थाना  गाजी  तहसी  ल  के  गांव

 जोधाबाई  तथा  इर्द  गिर्द  के  अन्य  गांवों  के  समीप  के  क्षेत्रों  में  तांबे  के  नवीन  निक्षेप  पाये  गये  हैं  a

 वहां  पर  खोज  तथा  खुदाई  का  काम  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  यह  खोज  खुदाई  का  काम  कब  से  चल  रहा  है  पौर  उसके

 परिणाम क्या  हैं

 इस  काम  को  पूरा  करने  तथा  इसके  परिणाम  प्राप्त  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;

 इन  निक्षेपों की  उपलब्धि को  दृष्टिगत  रखते  हुए  क्या  सरकार  अलवर  जिलें में

 समूचे  तौर  इस  जिले  के  थाना  गाजी  राजगढ़  अलवर  मुंडावर  कौर  वैहशेर  तहसीलों

 की  भोर  विशेषकर  तांबा  वयस्क  के  लिये  विस्तृत  सर्वेक्षण  खोज  प्रौढ़  खुदाई  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 खान
 शौर

 इंजन
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री (  ्रो  हुजरनवीस  )
 :  तांबे

 की
 खानों

 के
 क्षेत्र

 प्रतापगढ़ जोधावास  )  के  समीप  हैं  प्रौढ़  खोज  का  तथा  खुदाई  का  काम  वहां  पर  हो

 रहा है  ।

 )  प्रतापगढ़ में  खुदाई  कार्य  १९६० में  कौर  जोधाबाई में  भ्रप्रैल  १९६१ में  आरम्भ

 ea  था  ।  परिणाम  भ्र भी  निर्णायक  हैं  ।

 राजस्थान  के  तांबा  निक्षेपों  की  खोज  की  वर्तमान  समय  अनुसूची  के  ग्रनुसार, ्  भारत

 का  भूतत्व  सर्वेक्षण  विभाग  जोधाबाई  में  यह  काम  १९६३  में  तथा  भारतीय  खान  ब्यूरो

 दिसम्बर  PeRY  तक  पूरा  करेगा  |  प्रतापगढ़  क्षेत्र  भारत  HT  भूतत्व  सर्वेक्षण  विभाग  खुदाई  कार्य

 १९६३  तक  पूरा  करेगा  कौर  यदि  उसके  परिणाम  अच्छे  हुए  तो
 भारतीय  खान  ब्यूरो

 न्रतुसन्घ च््णे  का  काम  आरम्भ  करेगा  अपना  काम  ERY  तक  पूरा  करेगा  |

 अलवर  शर  जयपुर  जिलों  में  तांबा  मिलने  की  wer  सब  खबरों
 की

 खोज  आरम्भ  की

 जा  चुकी  है  भ्रौर  वह  समूची  तीसरी  योजना  wah  में  जारी  रहेगी  ।  प्राप्त  परिणामों के  भ्राता

 खुदाई  इरादी  द्वारा  विस्तृत  खोज  are  किया  जाएगा  |

 इलाहाबाद  में  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों क  लिये  पढ़ाई
 केन्द्र

 1१९८६. भी  बसुमतारी  :
 कया  गृह-कार मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  To  एस०

 भाई  पी०  की  भरती  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  एवं  भ्र तु सूचित  ख़ादिम  जातियों  के  बीच  से

 १९४५८  से  १९६१  तक  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  परीक्षा-पुर्व  meager  प्रशिक्षण
 केन्द्र

 में  राज्यवार

 कितने  विद्यार्थी  प्रविष्ट  किये  गये  श्र  प्रत्येक  जाति  एवं  afer  जाति  के  अ्रभ्यथियों  की

 पथ
 संख्या  कितनी

 है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  भीमती  चन्द्रदोखर  )  :
 सूचना  एकत्रित

 की
 जा  रही  है  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  जब  सुचना  प्राप्त  हो  जाएगी
 |

 रेयन  द् फबटरो

 Yea. Wl To भी  स०
 जो  बुर्जों

 क्या
 प्रतिरक्षा

 मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  प्रतिरक्षा  सत्र  में
 एक

 रेयन  1...  आरम्भ  करने
 का

 विचार  किया  गया
 है  ;  श्र

 t  Coaching.
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 यदि  तो  कहां  पर
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन )
 :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  होता  ।

 सदस्य  पेनाश्रों के  ATA  के  कम  वासियों  के  लिये  ales  समय  काम  करने  का  भत्ता

 Teac  att  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  ५  १९६२  के  झरता  रांकित

 संख्या  २५६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  सदस्य  सेनाओं  के  मुख्यालय  नई  दिल्‍ली  के  भ्र वशिष्ट  कर्मचारियों

 को  अधिक  समय  काम  करने  का  भत्ता  दिया  जा  चुका  है  ;

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ;  प्रौढ़

 (7)  इन  कर्मचारियों  को  कब  उनके  भत्ते  दिये  जाने
 की

 सम्भावना  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  भी  रघु रमे या )
 :  तबसे  भुगतान  बहुतेरे  लोगों

 को  कर  दिया  गया  है  जिन्होंने  अधिक  समय  काम  किया  था  ।  बकाया  कर्मचारियों के  दावों  की

 सुलेखा  परीक्षा  अधिकारियों  द्वारा  जांच  भिन्न  भिन्न  स्तरों  पर  है  ।

 र  अधिक  समय  काम  करने  का  भत्ता  देने  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 प्रतिरक्षा  ait  ग्र सैनिक  कर्मचारियों  के  वेतन  भत्तों  की  पहले  लेखा  परीक्षा  होती  है  जिसमें  कुछ

 समय  लगता  है
 ।

 तथापि  सम्बद्ध  व्यक्तियों
 को

 भत्ता  देने  में  शी  करता  करने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  किया

 जारहा है  ।

 खदास्त्र  सेता  मुख्यालय  के  कर्मचारी

 1१९८९.  शो  स०  मो०  बन तर्ज ों  :  नया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सदस्य  सेना  नई  दिल्ली  में  अपर  डिवीजन  और

 डिवीजन  पलकों  का  वर्तमान  क्या  है  ;

 क्या  असिस्टेंट ों  ate  wat  डिवीजन  ललको  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावित  शोधित  अ्रनुपात  क्या  है  ;

 क्या  शोधित  चय  को  लागू  करने  की  सम्भावना  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रघुरामेया  )  :  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  से

 अपर  डिवीजन  पलकों  और  लोनार  डिवीजन  क्लर्कों  का वर्तमान ्य  यह  है
 :--

 असिस्टेंट  १४५  प्रतिष्ठित

 ऊपर  डिवीजन  कलक  ३५  प्रतिशत

 लोनार  डिवीजन  कलक  ५०  प्रतिष्ठित

 से  क्या  भ्रसिस्टेंटों  ौर  अपर  डिवीजन  पलकों  को  हज  भ्रनुपात  बढ़ाया  जाना

 चाहिये  कौर  यदि  तो  किस  मात्रा  यह  Te  सरकार  के  विचाराधीन  Z|

 wast  में
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 पंजाब में  गैस  कौर  तल

 नरेन्द्र  सिह  सही डा  :

 श्री  प्र०  के  ०  देव :

 Freee  श्री  सोलंकी  :

 क्या  वान घौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  पंजाब  के  दो  खुदाई  रिणों  में  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  गैस  या  तेल  मिलने

 की  कोई  सम्भावना नहीं  है  ;

 यदि  तो  इन  को  कभी  तक  क्यों  फोड़ा  नहीं  गया  ;  कौर

 सरकार  ने  अरब  तक  इन  पर  कितना  खर्चे  किया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री
 के  ०

 दे०  मालवीय  )  :  क्योंकि  तेल  खुदाई  रिणों

 की  सहायता  से  न  कि  खुदाई  fort  खोदे  गये  फर्मों  में  मिलता  प्रश्न  का  सम्बन्ध  पंजाब

 में  हाल  ही  में  खोदे  गये
 दो

 कुआं  आदमपुर  में
 और

 दूसरा  जनौरी  से  है
 ।

 के  कुएं  में  तेल  या  गैस  मिलने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  Hat  तैयार  किया  गया  है

 are  रिंग  वहां  से  हटाया  जा  रहा  है  ।  जनौरी  के  कुएं  की  a  जांच  की  जा  रही है  अभी उस बुएं उस

 में  तेल  या  गैस  मिलने  के  अवसर  अधिक  नहीं  हैं  ।

 इन  दो  कयोंकि  खुदाई पर
 गया

 व्यय  का  हिसाब  श्रेणी  तक  अलग  नहीं

 लगाया  गया  |

 प्रागा  SET  श्ना ध्  प्रदेश

 1१६६१.  श्री  लक्ष्मी  दास  :  क्या  इस्पात  कौर  मारो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रागाट्ल्स  आंध्र  प्रदेश  की  कम  प्रगति  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  के  कारण  क्या  हैं  ;

 पहला  प्रक्रम  कब  पुरा  किया  जाएगा  ;

 पहले  प्रक्रम  के  ora  तक  कितनी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाई-जाएगी  ;  कौर

 सरकार  द्वारा  उक्त  निगम  के  दूसरे  प्रक्रम  के  विस्तार  के  लिये  कया
 कार्रवाई  की

 जा

 मद्ह  है  कौर  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री चि०  सुब्रह्मण्यम  )
 :  से  (=)  :

 मे  समझता हूं

 कि  माननीय  सदस्य  प्राग  टूल्स  कारपोरेशन  के  विस्तार  कार्यक्रम  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं
 ।

 कंपनी
 के

 विस्तार की  श्रायोजना  १९  dé  में  दो  प्रकरणों  में  की  गई  थी  ।  तथापि  तुरन्त  थ  यह  फैसला
 किया

 गया
 कि

 पहले  कौर  दूसरे  प्रकरणों  को  मिला  दिया  जाए  कौर  विस्तार का  इकट्ठा  कार्यक्रम  बनाया

 जाए
 ।

 शोधित  कार्यक्रम  gERC  के  पन्त  में  ग्रनुमोदित  gar
 ।

 विस्तार  कार्यक्रम  की  सफलतापु्ण

 कार्यान्वित  के  निगम  ने  भारत  सरकार  की  अनुमति  खराद  की  खुदाई  की

 श्रौजार तथा  कटर  प्राइड रों  के  निर्माण  के  लिये  इंगलेंड  की  तीन  फर्मों  के  साथ  प्राविधिक  सहयाग  कै

 =  fare  B |  IEC  का  फिक  tit

 रहै  |

 are  Ole  के  सिये
 mate

 कत
 ज

 dial  में
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 उपकरण  का  एक  प्रश  आरा  चुका  है  प्रौढ़  थ  सामान  १९६२  की  समाप्ति  से  पहले  खाने  की

 ara  है  |  ड्रिल  चैकों  का  निर्माण  १९६३  के  मध्य से  होने  खराद  की

 औज़ार  प्रौढ़  कटर  निर्माण  के  लिये  अपेक्षित  मशीनरी  के  लिये  ्  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 शानदार  ग्रोवर  कटर  ग्राइडरों  को  जोड़ने  का  काम  area  किया  जा  चुका  है  ।  परियोजना  १९६६४

 में  पूरी  हो  जाएगी  ।  जून  १६६५  तक  पूर्ण  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  किये  जाने  की  है
 ।

 विस्तार

 कार्यक्रम  की  पूर्ण  क्रियान्विति  के  नभ  विधिक  उत्पादन  १  लाख  रुपये  तक  होने  की  है  ।

 aaa  अनुसूचित  जातियों  एवं  आदिस  जातियों  का  कल्याण

 TERR.  श्री सं०  ब०  पाटिल  :
 TAT  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  are  राज्य  क्षेत्रों  में  मैसुर  राज्य  में  ग्रनुसूचित

 जातियों  एवं  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  की  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  कया  है  कौर  कितना  धन  खर्चे  किया  जाएगा  ?

 =~

 Wea  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्रीमती  चन्द्र दो खर  )  :
 जी  हां

 ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]  ।

 सिमट  के  दाम

 1१९६४.  शी  सं०  ब०  पाटिल  :  क्या  इस्पात  शरीर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe  शाहाबाद  are  भद्रवती  राज्य  में  )  फैक्टरियों  में  तैयार  किये  गये  सीमेंट

 की  प्रति टन  उत्पादन  लागत  कौर  बिक्री  मूल्य  बया  है  तथा  लागतों  में  अन्तर  होने  के  कारण क्या  हैं  ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  चि०  धुन्रह्मण्यम  )  :  ग्रा योंग  द्वारा  किये  गयें

 अनुमानों के  शाहाबाद  ae  भद्रवती  राज्य
 फैक्टरियों

 में
 सीमेंट

 उत्पादन  लागत  इस प्रकार  है

 ५
 (१)  बागलकोट  Ye  रुपये  प्रतिशत

 (2)  दाहा बाए  ५६  '  ५८  ह  nk
 a

 (3)  भावती  ६१.८६  Ww

 ए  असोसिएटेड  सीमेंट  कंपनीज  जिसमें  शाहाबाद  समेत  १४  फैक्टरियां

 की  ष्ह्  उत्पादन  लागत  शाहाबाद  फैक्टरी  के  art  fears  गई  है  ।

 सीमेंट  तैयार  करने  की  कच्चे  भाल  की  बिजली  कौर  ईधन  की  श्रम

 कर्मचारी  श्रपरीकम  arf  बहुत  से  तत्वों  पर  निर्भर  करती
 जो

 प्रत्येक  फैक्टरी

 में  भिन्न  २  होते  हैं  ।

 इन  फैक्टरियों  में  निमित  सीमेंट  के  संबंध  में  कारखाने  से  निकलने  का  जो  संभरण  मूल्य  दिया

 जाता  है  वह  भारत  सरकार  द्वारा  खुले  सीमेंट  के  प्रति  टन  ६९६५०  रुपये  के  समान  दर  पर  नियत  किया

 जाता  हैं  लगाई  गई  पूंजी  के  भ्रनुसंधान
 रानी  का

 ध्यान  रखने
 के

 य a  aaa

 अंग्रेजी में
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 त  My  RE  PERR

 तीसरी  योजना  के  भूभौतिकीविज्

 1१९६४.
 भी

 रा०  दिक्षा  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार
 ने

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना में  भूभौतिकी  वीरों  की  प्रा वश्य कता का  कोई

 अनुमान  लगाया  है  ;

 किन  २  संस्थाओं  या  विश्वविद्यालयों  में  एम०  एस०  सी०  स्तर  का  भूभौतिकी  पढ़ाने

 की  सुविधाएं  हैं

 ।  \ प्रत्येक  संस्था  से  भूभौतिकी  के  कितने  बी  ०एस०सी ०  (  एम  ०एस ०सी  ०

 निकलते  हैं

 क्या  सरकार  भ्रनुदान  ने
 उन  क  =

 जहां  भूभौतिकी  विज्ञान  पढ़ाया  जाता  अन्य  विश्वविद्यालयों
 को  बी  old oF o ०

 कौर
 एम  ova ०सी  ०

 के  लिये  इस  विषय  को  चालू  करने  के  लिये  किया
 श्र

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  ला०
 श्रीमाली  )  :

 जी

 aia  पौर  बनारस  विश्वविद्यालय  |

 एम०  एस०  सी ०  राजन  २२  प्रति  वर्ष

 बनारस  १२  प्रति वर्ष

 भूभौतिकी  में  कोई  बी  ०एस०सी०  श्रानज़  नहीं  |

 :  विश्वविद्यालयों के  विकास  प्रस्तावों  का  न्य  लगाने  के  लिये

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नियुक्त  विविध  परिदर्शक  समितियां  विविध  प्राविधिक  समितियों

 की  सिफारिशों  को  विशेषकर  व्यवहारिक  भूतत्व
 शर

 भूभौतिकी  शास्त्रों  के  विकास
 की

 सुविचारों

 से  संबंधित  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखती  हैं
 ।

 जब  कभी  ऐसे  केन्द्र  प्रारंभ  करने  की  झ्रावदयकता

 होती  हैਂ  ग्रा योग  आवश्यक  सहायता  देने  का  विचार  करता  है  |

 विद्याथियों
 के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था

 1१६६६. भी  प्र०
 चे  बरुआ

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या
 रिजर्व

 बैंक
 ने

 हाल  ही  में  शिक्षा  कार्यों  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  सुविधा  में  कुछ  उदारता

 करने  का  फैसला  किया  है  ;  wk

 यदि  तो  क्या  रियायत  दी  गई  है  भ्र  वे  सुविधाएं  किन  श्रेणियों  के  विद्यार्थियों  को

 दी
 ७०

 मंत्री  (  भी  देसाई  )  :
 जी  नही ं।

 सवाल  पेदा  नहीं  होता  ।

 wat  में



 “9  १८८४  लिखित  उत्तर  RZ ok

 कि प्द्श्प्हा
 es

 ण  में  इस्पात  संयंत्र

 1१९६७.  भी  प्र०्चं०  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  इस्पात  विशेषज्ञों  का  जो  हाल  ही  में  दक्षिण  में  एक  इस्पात  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  बातों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  पश्चिम  जर्मनी  गया  भारत  लौट

 आया

 यदि  तो  क्यां  उस  दल  ने  weet  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ;  कौर

 उस  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं  are  निष्क  निकालें

 इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री (  थी  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  :  से  पर्यवेक्षकों  के

 दल के के  घे  दो  जो  पूर्वे  नावें  और  पश्चिम  जर्मनी  में  स्केटिंग  और  सिवेटारिंग  प्रयोगों  को

 देखने के  लिये  विदेश  भेजे  गये  भारत  लौट  प्राय  हैं  ।  तीसरे  सदस्य  की  शीघ्र  लौट  कराने  की  श्राद्ध

 है  ।  ate  ही  उनके  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  दिये  जाने  की  ara  है
 ।

 कोयले को  दुलाई

 Tes.  Wo  च०  बर्मा  कया  खान  ध्रौर  इंधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सही  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  परिवहन  की  कमी  के  कारण

 कोयले  का  उत्पादन  रोक  रहा  है  ;

 यदि  तो  उत्पादन  कहां  तक  रोक  रखा  और

 परिवहन  व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 खाब  धौर  इंधन  मंत्री  (sit Fo क०  दू ०  मालवीय  ):  से  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  समिति  ने  दूसरी  योजना  के  पिछले  तीन  महीनों  में  प्रतिवर्ष  (239  लाख  १३४५  लाख  टन

 के  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  १३७  लाख  टन  (238  लाख  उत्पादन
 किया

 तथापि  उसके  परमाणु  उत्पादन  जान  बूझकर  कम  करना  था  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  खानों

 के  मुंह  पर  असाधारण  मात्रा  में  स्टाक  जमा  हो  गया  जो  ३१  क  १९६१ तक  बढ़  कर  १६७

 लाख  टन  हो  गया  ।  १९६१-६२  निगम  ने  ७५,  ३  लाख  टन  उत्पादन  किया  ।  निगम

 कें  पास  दूसरी  योजना
 की

 कोयला  खदानों  से  उत्पादन  को  अपनी  दूसरी  योजना  के  लक्ष्य
 तक

 बढ़ाने की  क्षमता  ज्योंही  खानों  के  मूंह  पर  स्टाक  की  स्थिति  ठीक  हो  जाए
 |

 २.  सामान्य  परिवहन  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  निम्न  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  ,

 (१)  रेलवे  सैक्शन  क्षमता  को  बहा  रही  हज़ारों  कोयले  के  अधिक  संवहन  के  लिये  अतिरिक्त

 इंजन  डिब्बों  की  व्यवस्था  रही  है  |

 (२)  समुद्री  माग  द्वारा  केरल  wie  पश्चिम  को  अधिक माल  भेजा  जा  रहा है  ।

 (३)  सड़क  द्वारा  कोयला  थोड़ी  दूर  पर  भेजने  की  व्यवस्था  बढ़ाई  गई  है  ।

 (४)  नदी-नहर के  द्वारा  कोयला  प्रतीक  मात्रा  में  भेजने  की  संभावना का  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 atch  में
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 (५)  सब  कोयला  खदानों  को  रविवार
 a

 छुट्टियों  को  पूरा  लोडिंग  करने  के  लिये  प्रोत् हित

 किया  जा  रहा  है  ।

 (६)  राज्य  सरकारों  को  कोयले  के  बड़े  भण्डार  बनाने  को  प्रेरित  किया  जा  रहा  है  ।

 (७)  दूर
 के

 कोयला  क्षेत्रों  में  कोयला  भ्रमित  उत्पादन  जो  रेल  परिवहन  स्थान  से

 अधिक  सुविधा  जनक  स्थान  पर  स्थित  हैं  ।

 तेल  घौर  प्राकृतिक गेस  आयोग  का  पुनर्गठन

 | हू ०  बस्रा

 T?  श्री  कजरोल्कर

 श्री  भक्त  दीवान

 कृपा  करेंगे  कि कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने

 ७०५,  क्या  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  पुनर्लेखन

 का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि
 तो

 वर्तमान  व्यवस्था  में  क्या  मुख्य  परिवर्तन  करने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 fart कौर  इंधन  मंत्री  (  श्री कें  ०  दे०  मालवीय  )  जी  नहीं  ।

 सवाल  पदा  नहीं  होता  ।

 अकल इवर  तल

 1२००० श्री  प्र०
 ह  बरुआ  व्या  खान श्र इंघन इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  श्रंकलेश्वर  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  योजना का  ब्यौरा क्या  है  ?

 फॉर ईंधन  मंत्री  (  श्री  के
 ०  डे०  मालवीय  )  :

 जी  हां

 श्रंकलेश्वर  से  प्रशासित  तेल  का  उत्पादन  १२००  टन  प्रतिदिन  की  वर्तमान  दर  से  बढ़ा

 कर  १५००  टन  प्रति  दिन  करने  का  विचार  संग्रह  प्रचुर  करने  परिवहन
 की  सुविधाओं

 की  अधिक  व्यवस्था  करने  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीवास  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  लिए  इस्पात

 1२००१.  श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रासाम  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  गत  तीन  वर्ष  के  लिये  जारी  किये

 गये
 कोटा  सर्टिफिकेट  पर  इस्पात  नहीं  मिल  रहा  है  तथा  बन्द  होने  को  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  इन  उद्योगों  को  चालू  रखने

 का
 के  लिये

 ६

 इन  की  न्यूनतम  ग्रावव्यकता  पूरी  होती
 भ्र

 tam  अंग्रेज़ी  में
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 इनको  समय  पर  इनका  कोटा  मिलता  रहे  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 1  इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  से  (7  अन्य  राज्यों  के  समान

 ही  श्रीराम  के  उद्योगों  को  इस्पात  का  निर्यात  हो  रहा  है  जब  कि  यह  सच  है  कि  प्रतिबन्धित  इस्पात  का

 संभरण  मांग  से  बहुत  कम  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  श्रीराम  को  संभरण

 मित  रूप  से  हो  रहा  तथा  उद्योगों  को  तथा  नियंत्रित  भंडार  बनाने  वालों  को  कोटा  सर्टिफिकेट  के

 अनुसार  संभरण  हो  रहा  है
 ।

 यह  ही  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  इस्पात  देते  हैं
 ।

 सरकारी  उद्योग  नियंत्रित  पंजीबद्ध

 जोड़ इंडेक्स

 gRE  2YVoo  ३९२८  शन७४  &  YW  ३०,५५६

 जनवरी-जून  ६२  .  ८१७८  WXE  २  श  3,ov9

 नियंत्रित इस्पात  का  संभरण
 केवल

 झरा  साम  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  ही  कम  नहीं हो  रहा

 है  अपितु  wa  राज्यों  को  भी  कम  ही  हो  रही  है  ।  कभी  चादरों  तथा  तार  की  है  ।  इन

 चीजों  के  झ्राडर  उत्पादकों  के  पास  बड़ी  मात्रा  में  पड़े  हैं  ।

 झा साम  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  इस्पात  का  वीर  संभरण  करने  के  प्रशन  पर  लोहा

 तथा  इस्पात  नियंत्रक  ने  राज्य  प्राधिकारियों  से  हाल  में  ही  area  ।  उन्होंने  बकाया

 mst  के  रामरस  में  सुधार  करने  के  लिये  कलकत्ता  में  सम्पकं  अधिकारी  नियुक्त  करने

 का  निर्णय कर  लिया  है  ।

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास

 1२००२: श्री दी० M  दी ०  do  शर्मा  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  का  पुनर्गठन  करने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  Ato  )
 :  जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  नियमों  तथा  संख्या  ज्ञापन  का  संशोधन  किया  जा  रहा  है

 जिससे  न्यास  प्रभावोत्पादक  रूप  से  काम  कर  सके  ।  मुख्य  परिवर्तन  निम्नलिखित  हैं
 :

 (2)  अपने  उद्देश्यातुसार  न्यास  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तकों  के  प्रकार  की  परिभाषा
 ।.

 कक
 (  x  )  न्यास  के  कार्यों  के  प्रत्यक्ष  नियंत्रण  के  लिये  कार्यपालिका समिति

 की  स्थापना

 (३)  सरकार  द्वारा  न्यास  के  काम  प्रगति  की  समीक्षा  करने  की  व्यवस्था  करना  ।

 (४)  सदस्यों की  संख्या  १६  से  १६
 बढ़ाना  शर  सदस्यता  की  अवधि  तीन  वर्ष  बनाना

 ।

 दिल्‍ली में  भूमि  सुधार  अधिनियम

 २००४.  wird  सावित्री  निगम
 :

 क्या  गुह-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच
 है  कि  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  अनुसार  जिन  किसानों  को  भूमि धारी  के  प्रमाण-पत्र

 मूल  अंग्रेजी में



 २३०४  लिखित  उत्तर  १९  PEER

 दिये  गये  थे  वे  प्रभी  न्यायालय  ने  इस  आधार  पर  रद्द  कर  दिये  हैं  कि  माल-प्रफेसर  को प्रमाणप त्र  देने

 का  कोई  हक  नहीं  था  तथा  यह  प्रमाण-पत्र  डिप्टी  कमिश्नर  द्वारा  दिये  जाने  चाहियें थे  ।

 गह-कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार  )
 :  भूमिधारी  प्रमाणपत्रों  की  निर्देश

 है  ।  यदि  ऐसा  तो  स्थिति  इस  प्रकार  है-सिविल  न्यायालयों  में  अवशिष्ट  एक  मुकदमे  तथा  दो  झ्र पी लों

 में  ऐसा  माना  गया  था  कि  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  जारी  किये  गये  प्रमाण-पत्र  मान्य  नहीं  क्योंकि

 उनको  जारी  करने  वाला  अधिकारी  केवल  रेवेन्यू  असिस्टेंट  के  प्रतिकार  रखता  तथा  दिल्‍ली

 भूमि  सुधार  अधिनियम की  धारा २  के  अधीन  डिप्टी  कमिश्नर  के  रूप  में  कार्य  करने  को  अधिकृत  नहीं

 था ।  सिविल  न्यायालयों  के  इन  निणंयों  के  विरुद्ध  प्र पी लें  दायर  कर  दी  गई  तथा  उन  पर  ae

 वाही  होनी  है
 ।

 दिल्ली  भूमि  सुधार  श्रधिनिमय

 २००४.  श्रीमती  साबित्री  निगम
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  किसानों  की  जमीन  ली  गई  है  उन्हें  मुआवजा  इसलिये  नहीं

 दिया  गया  कि  जमींदारों  ने  अदालती  कार्यवाही  द्वारा  मुआवजे  की  रकमों  की  श्रदायगी  इस  आधार  पर

 रुकवा दी  है  कि  उन्होंने  EX Xt  में  अपनी  जमीनों  को  बेचने  का  बयाना  एक्ट  पास  होने  के  पहले

 दे  दिया aK

 क्या  दिल्‍ली-भूमि-सुधार  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 मंत्रालय  स  राज्यमंत्री  (  श्री  दातार  )  :
 किसी  बिशेष  मामले  का  निर्देशक  दिये

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  नृत्य तथा  संगीत  अकादमी

 प्र०  चं०  :
 क्या

 वैज्ञानिक  अनुसंधान न  भीर  सांस्कृतिक-कार्ये मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लन्दन  में  भारतीय  नृत्य  तथा  संगीत  की  भ्रकादमी  खोलने  का  विचार

 यदि
 तो  उसकी  स्थापना  लागत  क्या  होगी  और

 योजना
 पर

 कितना
 द्रव  तक

 अकादमी  में  क्या  पाठ्यक्रम  पढ़ाये  जायेंगे  ।

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  site  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूँ कबीर  )
 :

 सरकार  को

 कोई  जानकारी नहीं  हे  ।

 शौर  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 oe ee अ  य  ए ह



 ७  १८८४  लिखित  उत्तर  २३०४५

 सूचक  ला  इस्पात  संयंत्र  क  लिये  उपकरण

 |
 1२००७.  श्री प्र०  चे  TEA:  इस्पात प्रो  भरा  रो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  इस्पात  का  एक  तीन  सदस्यों  का  शिष्टमंडल  रूरकेला  इस्पात

 तथा  उपकरणों  के  श्राडंर  देने  के  लिये  पश्चिम  जमनी  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  शिष्टमंडल  रूरकेला  विस्तार  योजना  पर  भी  चर्चा

 शिष्टमंडल  के  कब  तक  लौट  wrt  की  आशा  है
 ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  :  जी

 शिष्टमंडल  रूरकेला  विस्तार  योजना  के  संबंध  में  कुछ  प्रश्नों  की  जांच  करेगा

 (7)  १९६२ के  दूसरे  सप्ताह में
 ।

 न्यू  सिटीजन  बंक  श्राफ  इंडिया  का  बेक  श्राफ  बड़ौदा के
 साथ

 मिलाया  जाना

 1२००८.  श्री  जसवन्त  मेहता
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  food  बैंक  का  बिलम्ब  काल  area  न्यू  सिटिजन  बैंक

 इंडिया  के  मामल  में  लागू  हो  गया

 क्या यह  भी  सच  है  कि  भारत  के  ford  बैंक  ने  उपरोक्त  बैंक  से  बैंक  बड़ौदा  के

 ं  की  योजना  लागू  की  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  बैंक  श्राफ  बड़ौदा  विलीनी  करण  के  अनुसार  जमा  करने  वालों  को

 निक्षेप देने  में  रहा

 यदि  तो  कितने  जमा  करने  वालों  को  उनका  पुरा  पुरा  रुपया
 दे  दिया  गया

 (=)  कितने  जमा  करने  वालों  को  कभी  धन  नहीं  मिला

 इस  अत्यघिक  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त सं  तरी  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  ate  केन्द्रीय सरकार  ने  बैंकिंग  कम्पनीज

 १९४४  की
 धारा  ४५  के  अधीन  बैंक  द्वारा  दिये  गये  झ्रावेदन-पत्र  न्यू सिटिजन बैंक  श्राफ

 इंडिया  के  सम्बन्ध  में  विलम्ब  काल  आदेश  दिये  गये  हैऔर  बाद  में  उपरोक्त  बैंक  का  बैंक  श्राफ  बड़ौदा  के

 साथ  विलीनीकरण की  योजना  स्वीकार  की  थी  ।

 से  कुल  ३२,३२५  जमा  करने  वालों  में  से  २३,५४१  ऐसे  जमा  करने  वालों  को

 जिनके  रुपये  २५०  सेड्रिक  नहीं
 थे

 पुरे  पूरे  दिये गये  हैं  ।  दोष  ८,७८४  को  आरम्भिक  भुगतान

 २५०  रुपये  शर  दोष  का  ६६  प्रतिशत  मिल  गया  है  ।

 न्यू  सिटिजन  ae  श्राफ  इंडिया  की  आस्तियों के  कुल  मूल्य  तथा  इसको  देय  अन्य  धनराशि
 x

 जायगा

 देना  sree  नहीं  है  तथा  are  है  कि  इसमें  कुछ  समय  लग

 मूल  ग्रेजी  में

 1798  (Ai)



 ३०६  निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  २  १९६२

 तम्बाकू को  खेती

 1२००८. श्री  कार्यो  :
 :  क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 f

 PEho-ELA में  प्रत्येक  राज्य  से  तम्बाकू  शुल्क  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  इकट्ठा  की

 उपरोक्त  wafer  में  पश्चिम  बं  गाल  के  प्रत्येक  जिले  से  तम्बाकू  शुल्क  के  रूप  में  कितनी

 घनसाली  उगाही  गई
 ?

 मंत्री  मोरारजी

 :  कौर
 प्राप्त  सूचना

 का
 विवरण  सभा  पटला

 थर  रखा  जाता है
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  सख्या ६८

 कोयना जल  विद्युत  परियोजना

 |  श्री  बागड़ी :

 1२०१०

 !
 भी  बी०  चे

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास  संस्था  ने  महाराष्ट्र में  कोयना  जल  fara  बिजली  }

 परियोजना के  दूसरे  क्रम  के  लिये  ऋण  दिया

 यदि  तो  विकास  कार्यक्रम  के  दूसरे  क्रम  के  ऋण  की  रादि  तथा  ब्यौरे  क्या  कौर

 ऋण  की  शर्तें  क्या  तथा  इस  का  उपयोग  तथा  भुगतान  किस  प्रकार  करने  काਂ

 विचार है  ?

 घिस  मंत्री  मोरारजी  :  जी  हां

 ऋण  १७५  लाख  डालर  (5.33  करोड़  का  है
 ।

 इस  परियोजना  का  दूसरा

 क्रम  बांध  की  ऊंचाई  बढ़ाना  दोनों  बिजली  घरों  की  उत्पादन  क्षमता  ३४०  मैगावाट  बढ़ाना

 श्र  ट्रांसमिशन  प्रणाली  का  बढ़ाना  है  ।  पूरा  ब्यौरा  ऋण  समझौता प्रतियों  में  दिया  गया  है

 बारशिंगटन  से  मिल  जाने  के  बाद  तुरन्त  संसद  पुस्तकालय  में  रखा  जायेगा
 |

 ऋण  १०  वर्षों  की  दूर-प्रविधि समेत  ५०  वर्षों का  ऋण  है  |  ऋण  पर  कोई  सुद  नहीं  दियाः

 जाना है  परन्तु  भ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास  संस्था  को  प्रशासनिक
 व्यय

 के  रूप  में  ३/४  प्रतिशत  विधिक  सेवा

 भार  दिया  जायेगा  ।  ऋण  भारत  सरकार  को  मिलेगा  तथा  वही  इस  का  भुगतान  करेगी  तथा  राज्य

 कारों  के  केन्द्रीय  सहायता  की  सामान्य  शर्तों  पर  महाराष्ट्र  सरकार को  वित्तीय  सहायता

 देगी ।

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 foe  महोदय
 :

 मुझे  सदन  को  डा
 ०

 बख्शी  टेक  चन्द  जिनकी  मृत्यु  नई  देहली  में  २८

 PERR  को  ७८  वर्ष  की  वायु  में  के  बारे  में  बताना  है  ।  प्रगति  टेकचन्द  भारत  की
 संविधान

 सभा

 के  सदस्य  थे  भ्रन्त:कालीन संसद  के  १९४७
 से  १९५२  तक  सदस्य  थे

 |

 प्रंप्रेजी  मे



 छ  १८८४  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषयों  की  श्योर  रे  ३०७

 ध्यान  दिलाना

 हमें  at  मित्र  की  मृत्यु  का  बहुत  शोक  है  श्र  मुझे  विश्वास  है  कि  शोकग्रस्त  परिवार
 को

 दोक  प्रकट  करने  के  लिए  मेरे  साथ  हैं  ।

 सदन  थोड़ी  देर  के  लिए  मौन  खड़ा  हो  जाए  प्रिया  शोक  प्रकट  करे  ।

 पश्चात  सदस्य  उनके  सम्मान में  कुछ  समय  तक  मौन  खड़े

 आदेश  पत्रश्से एक  प्रस्ताव  को  हटाने  के  बार  में

 पडा०  लक्ष्मी मल्ल  सिधवी  )  में  औचित्य  प्रश्न  कौर  जानकारी  के  लिए  प्रशन

 उठाता  हूं  जो  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  श्री
 तह  व् ०

 रेड्डी  के  प्रस्ताव  से  सम्बन्ध  रखते  हैं
 |

 paca  महोदय  :  जब  हम  किसी  कार्य  को  area  करेंगे  तो  वह  उठा  सकते  हैं
 ।

 पहले  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोत-ध्यान  देने  के  बारे  में  सूचना
 ।

 श्री  बागड़ी
 ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 नेपाली  सैनिकों द्वारा  मिरिस  (  दार्जिलिंग )  में  गोली  चलाने  का  कथित  समाचार

 att  बागड़ी  :  अध्यक्ष  में  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान

 निम्न  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  श्रीकृष्ण  करता  हूं  चाहता  हूं  कि  वाइस  सम्बन्ध

 में  झपना  वक्तव्य दें

 सैनिकों  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  में  दिल्ली  जिले  के  मिरिस  थाने  के  अन्तरगत  एक

 झोंपड़े  पर  गोलियां  चलाना  कौर  उसके  फलस्वरूप
 दो

 भारतीयों
 की

 मृत्यु

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्री  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 इस  मामले  में  हमारे  पास  कोई  भ्रमित  इत्तिला  नहीं  भाई है  ।  हमने  तार  देकर  पूछा  है  कौर  वहां

 तहकीकात  इसकी  शुरू  की  गई  है  ।  जैसे  ही  कुछ  मालूम  हो  जायगा  हम  यहां  रख  देंगे
 |

 श्री  बागड़ी  :  अध्यक्ष  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय :  mit  इत्तिला  नहीं  झाई  है  ।  इसको  मंगवा  कर  हाउस  के  सामने  रख  दिया

 जाएगा

 श्री  जवाहरलाल  ज्यादा  इत्तिला  नहीं  कराई  कुछ  भाई  है  ।  ज्यादा  तहकीकात  हम

 कर  रहे  हैं  ।

 meat  महोदय
 :

 क्या  यह  सही  है  कि
 दो

 की  मृत्यु  हुई
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  जी  नही ं।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है

 थ्री
 हेम  went

 :
 मेरी  जानकारी यह  है  eee  के

 शमी

 जवाहरलाल  नेहरू

 :

 एक  जख्मी  हुआ  एक  मर  गया
 ।

 अंग्रेजी  में



 २३०५८  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों की  २४  १९६२

 ध्यान  दिलाना

 श्री  बागड़ी :  तीन  दिन  हुए  जब  कि  ग्रखबारों  में  इसके  बारे  में  संक्षिप्त  सी  खबर  ar  गई  थी  ।

 के  तो  सरकार  के  मुकाबले  में  कम  जानकारी  के  साधन  हैं  जब  कि  केन्द्र  के  पास  राज्य  सरकारें

 भी  हैं  तथा  दूसरे  ate  भी  साधन  इन  चीजों  को  मालूम  करने  के  ।  भ्रमर जब  तक  खबर  नहीं

 है  तो  कितने  दिनों  में  खबर  पहुंच  जायगी
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 इसकी  सूचना  हमें  बंगाल  गवर्नमेंट  के  द्वारा  ही  मिल  सकती  है  ।  उनसे

 हमने  इसको  फौरन  मांगा  है  ।  उसका  जवाब  aly  तक  नहीं  पाया  वे  तहकीकात कर

 इसके  भ्र लावा  हमने  इंटलीजेंस  ब्यूरो  को  भी  कहा  है  कि  वे  तहकीकात  करें  वे  भी  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  पास  ज़्यादा  इत्तिला  नहीं  भाई  है  ।  उनका  जवाब  प्रभी  नहीं  पाया  है  ।

 श्री  हेम  ग्रा  यह  दुर्घटना  २४  को  हुई
 ।

 २४  है
 ।

 मेरी  जानकारी

 इस  प्रकार है  ।  नेपाली  सेनाओं की  गोलियों  से  मारे  गये  दो  व्यक्तियों में  से  एक  के  बहुत  चोट  लगी

 थी  कौर  वह  हस्पताल  में  मर  गया  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  पता  लगाएंगे  कि  उस  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो

 गई  या  नहीं  ताकि  व  पुरा  वक्तव्य  दें  ।

 महोदय  :
 बंगाल  सरकार  को  लिख  दिया  है  ।  कुछ  जानकारी  भेज  दी  है  ।  शेष

 जानकारी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  प्रधान  मत्री  ने  कहा  कि  एक  आदमी  को  चोट  ।  वे  यह

 मालूम  करना  चाहते  हैं  कि  हताहत  व्यक्ति  को  क्या

 श्री हेम हेम  यह  दुर्घटना  २४  तारीख  को  हुई  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  नई  तेहली  से  दूर  नहीं

 इस  जानकारी  को  प्राप्त  करने  के  लिए  इतना  समय  क्यों  लगना  चाहिए  ।

 जवाहरलाल  नेहरू :  दार्जिलिंग-नेपाल  सीमा  काफी  दूर  है
 ।

 दूरी  से  अधिक  wae  नहीं

 होता  ।

 pau हेम
 बर्रा

 यह  तो  मीरी  पुलिस  स्टेशन  पर  हुआ  ।  वहां  से  जानकारी  ली  जा  सकती

 है  ।  परिचय  बंगाल  के  पास  जानकारी  के  काफी  संसाधन  हैं  ।

 पृ्अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  यथाशीघ्र  जानकारी  प्राप्त  करेगी  ।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :
 क्या  नेपाली  समाचार  पत्रों  में  भारत  के  विरोध

 प्रोपेगेंडा

 के  साथ  इसका  सम्बन्ध  है  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  के  विरोध  में  विरोध-पत्र  भेजा

 vara  महोदय
 :

 ag  त्रिदोष  दुर्घटना  के  बारे  में  है
 ।

 श्री  रघुनाथ fag
 :
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  जो

 लोग  हताहत हुए  ये

 भारतीय  हैं  या  नेपाली  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  गालिबन  भारतीय  होंगे  ।  लेकिन  इसका  जवाब  पूरी  तहकीकात

 । के
 बाद  ही  दिया  जा  सकता  है

 अग्रेज़ी  में



 ७  658.0  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  wy  झ्र  २३०४,

 ध्यान  दिलाना

 रायल  नेपाल  एयरलाइन्स के  विमान  का  कथित  लापता होता

 fat  स०  मो०  बीजों  :  नियम  १९७  के  अंतगर्त  में  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान

 शअ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ax  दिलाता  हूं  प्रार्थना  करता  हुं  कि  वे  इस

 सम्बन्ध में  वक्तव्य  दें
 ”

 रायल  एयरलाइन्सਂ  के  विमान  जिसमें  भारत  के  दुर्घटना  नेपाल  स्थित

 भारतीय  दूतावास  के  प्रथम  सचिव  कौर  अन्य  चार  यात्री  थे  का  तथाकथित  लापता

 हो  जाना 0.0  ॥

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  विमान  की  सुचना  सर्वे  प्रथम  हमारे  नेपाल  स्थित

 दूत  ने  २७  को  प्रातःकाल टेलीफोन  द्वारा  दी  थी  ।  शीघ्र ही  विमान  बल  श्र

 satan  उड्ड्यन  विभाग  से  उस  की  तलाश  में  मदद  करने  के  लिए  कहा  ।  मौसम  की  खराबी  के

 कारण  तलाश  करने  के  कार्य  में  बाधा  हो  रही  है  ।

 वह  पार्टी  विमान  नेपाल  सरकार  का  था  पोखरा  से  घोरपाटन  जा  रहा  था

 जहां  नेपाल  ह एयरलाइन्स” का का  डकोटा  विमान  पहले  गिर  चुका  है  ।  विमान एक  तजुरबेकार

 भारतीय  विमान  चालक  के  अधीन  था  ।  वह  विमान  पोखरा  से  रविवार  २६  को  ३  बजे

 काल  द्ञ्ना  था  परन्तु  घोरपाटन  घाटी  की  हवाई  पट्टी  पर  उतरने  में  सफल  रहा
 |

 विमान  में  जो  छै  व्यक्ति  बैठ  हुए  थे  वे  रायल  नेपाल  एयरलाइन्स  के  डकोटा  विमान  की  दुर्घटना

 के  कारण  की  मौके  पर  जांच  करने  के  लिए  उस  स्थान  को  जा  रहे  थे  ।  यात्रियों में  श्री  शास्त्री  शर

 श्री  जो  कि  नेपाल  के  हमारे  दूतावास  के  प्रथमप्सचिव  थे  ।  श्री  शास्त्री जो  कि

 उदयन  विभाग  के  पदाधिकारी  की  सेवाएं  डकोटा  दुर्घटना  की  जांच  के  लिए  नेपाल  सरकार  को

 सौंपी  गई  थीं  ।

 ज्योंही  मौसम  साफ  हो  जाए  भारतीय  ary  सेना  विमान  तलाश  में  शामिल  होने  के  लिए  तेयार

 नेपाल  सरकार  की  प्रार्थना  पर  विमान  तलाश  करने  के  काम  में  भाग  लेने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 श्री
 स०  पो०  बनर्जी  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  विमान  की  तलाश  में  भारतीय  वायु

 सेना  का  कोई  विमान  पहले  उड़ा  था  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कई  बार  उन्होंने  वहां  जाने  की  कोशिश  की  परन्तु  मौसम  इतना

 शराब  रहा  है  कि
 न

 तो  नेपाली  विमान  कौर
 न

 हमारे  विमान  उस  क्षेत्र  में  जा  सके
 ।

 तब  तक  पुलिस

 ate  को  तलाश  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 श्री  बागड़ी
 :

 जो  बात  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कही  उसको  में  समझा  नहीं  हूं  शर  करता

 हूं  कि  थोड़ा  सा  हिन्दुस्तानी  में  भी  बताने  की  कृपा  कर  दी  जाए  ।

 महोदय
 :

 हमारा  एक  झ्रादमी  भी  था  उसमें  जब  वहू  जहाज़  चला  था
 ।

 वह  जहाज़

 लापता है  ।  मौसम  इतना  खराब  है  कि  हमारे  जहाज  नहीं  जा  सके  हैं  ।  वे  इन्तजार कर  रहे  हैं

 कि  जैसे  ही  मौसम  अच्छा  हो  उसकी  तलाश  की  जाए  ।  वह  इलाका  सारा  नेपाल  सरकार  का  है  ॥

 rer  ee  ४ इस  वास्ते  उनकी  सहायता  से  ही  यह  सब  काम  होगा
 ।

 wast में



 र३१०  पत्र  से  एक  प्रस्ताव  के  हटाने  के  बारे  VE  १९६२

 श्री  बागड़ी
 :

 नेपाल  सरकार  का  वह  इलाका  है  ।  वहां  पर  छानबीन  करने  के  लिए  नेपाल

 सरकार  की  तरफ  से  कया  कोई  रुकावट  है
 ?

 ait  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कोई  रुकावट  नहीं  है
 ।

 इस  मामले  में  रुकावट  क्या  हो  सकती  है  |

 वे  हमारी  मदद  चाहते  हैं  कौर  हम  बखुशी  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  लेकिन  श्राप  देखें  कि  करीब  करीब

 एक  ही  जगह  पर  दो  ऐसे  खतरनाक  वाकात  हो  चुके  दो  क्रीज  शायद  हो  चुके  कौर  aren

 तीसरे  को  उसी  जगह  निगम  बगैर  ज़रा  हालात  के  बहतर  वह  बरच्छा  नहीं  होगा  ।

 गजनी  रामेश्वर  टाटिया
 :

 थोड़े  ही  समय  में  यह  दूसरी  घुटना  है  ।  कया  ऐसी  दुर्घटनायें  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  कोई  विशेष  कदम  उठा  रही  है  ।

 fait  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यह  प्रश्न  नेपाल  सरकार  से  पुछा  जाना  चाहिए  ।  वह  नेपाली  क्षेत्र

 है  उनका  विमान  नहीं  मिल  रहा
 है

 |

 श्री भक्त  दर्शन  :
 चूंकि  नेपाल  में  एक  ही  क्षेत्र  में  दो  दुर्घटनायें  एक  के  बाद  दूसरी  at  चुकी

 इसलिये  क्या  नेपाल  गवर्नमेंट  को  सुझाव  दिया  जा  रहा  है  कि  ag  प्रगति  तरह  से  वायुयानों  की

 जांच  पड़ताल  कर  लिया  भारत  सरकार  इसमें  उसे  सहायता  देगी
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कसी  बात  श्राप  फरमाते  हैं
 ?

 नेपाल  गवर्नमेंट  खुद  ही  परेशान  होगी

 धौर  इन्तजाम  करेगी  |  हमारे  कोई  सुझाव  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  हम  इस  तरह  से  सुझाव  भेजें

 तो  उनको  कुछ
 नागवार  गुजरेगा  ।

 a  ee ीाततयता

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र

 नगरी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :

 में  त्रिपुरा  लगान  te  भू  मि  सुधार

 १९६० की  धारा  १९८  के  अधीन  दिनांक  १०  PER  के  त्रिपुरा गजट  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  एफ०
 ७०  (३७)  रेव

 X&-QVS-2
 एक  जिसमें  त्रिपुरा  लगान  पौर

 भूमि  सुधार  का
 Rags

 दिये  हुए  हैं  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २८३/६२]

 ाण्यम

 आदेश  पत्र  से  एक  प्रस्ताव
 हटाने के

 बारे  में

 fait  स०  सो०  बनर्जी  :  २८  अगस्त  के  पत्र  में  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री

 द्वारा  प्रस्तावों का  जिक्र  था

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  उठाया  गया  था  ।  में  मालूम  करूंगा
 ।

 पहले  आदेश पत्र  में

 उल्लिखित  गढ़ीं  को  TAT  TEM  पर  रखते  दीजिए

 ।

 प्रंग्रजी  में  ।



 ७  १८८४  र३११

 स्थगन प्रस्ताव के  बारे  में

 रेणु  चक्रवातों  :  सरकार के  प्रौद्योगिक  नीति  संबंधी  संकल्प  पर  संशोधन  के  बारे  में

 स्थगन  प्रस्ताव का  कया  16.0  ।  यह  हमें  पता  नहीं  मुझे खेद  है  कि  में  ने  यह  पूछा  ।  मुझे  wit

 भी  मालूम  हुआ  है  कि  हमारे पास  इस  विषय  का  लिखित पत्र  झरा  गया  है  ।

 पटल  पर  रखें  गये  पत्र--जारी

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारके इव रों  :  में  ग्राम-कर

 Veer की  धारा  २९६  के  wea  निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक  प्रति सभा  पटल  पर  रखती

 हूं

 दिनांक  ३  ०  १९६२ की  प्रप्ति सूचना  संख्या एस  ०  थ्रो  ०  2 oVe F WHT में  प्रकाशित

 झआआय-कर  (  संशोधन )  PERN

 दिनांक  १  ०  १९६२  की  भ्र धि सूचना  संख्या  एस
 ०

 थ्रो
 ०  २५६५  में  प्रकाशित

 तय-कर  संशोधन  )  १९६९२ ।

 aey Is b
 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन

 श्री  कृष्ण  मूर्त राव  (  शिमोगा  )  :
 में  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  सातवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत करता  हूं  |

 जस्ता  चढ़ी  हुई  लोहे  की  नालीदार
 चादरों

 के  वितरण
 क

 बारें  में  वक्तव्य

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fro  :  २१  १९६२  को

 चढ़ी  हुई  नौटंकी  नालीदार  चादरों  के  वितरण  के  बारे में  श्रेणी  घण्टे  की  चर्चा  के  दौरान  में  कुछ  माननीय

 सदस्यों ने  कहा  था  कि  राज्यों  को  वितरण  समान रूप  से  नहीं  होता  है  ।

 मेंने  इस  मामले  क  ध्यान  पुर्वक  जांच  की  है  |  कुछ  राज्यों  को  दूसरे  राज्यों  की  तुलना  में

 कृत  अधिक  लोहे  की  चादरें  देने  का  मुख्य  कारण  यह  है
 कि  उन  राज्यों

 के  पास  लोहेकी  चादरें  सप्लाई

 करने
 का  बहुत  सा  3.0  पहले  से  ही  पड़ा  इश्रा  था  |  उन  पहले  से  पड़े  के  ग्रुपो  से  लोहा  तथा

 इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  लोहेकी  चादरें  भेजने  की  की  गई  थी  छानबीन से  पता  चला

 है  fe
 बड़ी  मात्रा  में  लोहेकी  चादरें  भेजने  के  मामले  में  कोई  की  बात  नहीं  थी  जिस से  लोहा

 तथा
 इस्पात  नियंत्रक  की  इमानदारी  पर

 कोई  नलाना  की  जा  सके
 |



 र३१२  ्य  पत्र  से  एक  प्रस्ताव  के  हटाने  के  बारे  में  २९  Peg

 अकादमी  पत्र  से  एक  प्रस्ताव  हटाने  के  बारे  में--जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा
 ०

 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  और  श्री  स  ०
 मो

 ०
 बनर्जी  ने  राज के  आदेश  पत्र

 से  एक  प्रस्ताव के  हटाए  जाने  के  बारे  में  मामला  उठाया  था  ।

 मंत्री  सत्य
 नारायण

 :
 शायद  श्राप को  पता  है  कि  कल  दूसरे सदन  में

 इस  प्रस्ताव के  बारे  में  कुछ  चर्चा हुई  थी  ।  इसके  बाद  दोनों  सदनों
 के  कुछ  सदस्य मेरे  पास  ae  कि

 इस  मामले  को  तब  तक  स्थगित  कर  दिया  जाए  जब  तक  कि  दोनों  सदनों  में  दूसरे  सदन  के  सदस्यों की

 दोषियों के  बारे  में
 भेदों

 को  दूर  किया  जा  सके
 |

 उनकी  इच्छा  के  अनुसार  में  ने  इस  प्रस्ताव को

 देर  के  लिए  कार्य  सूची  से  हटा  दिया

 1  अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  विधि  मंत्री

 मंत्री  ० ह  Fo  :
 राज्य  सभा  के  सदस्यों  की  प्रबल  भावनाओं  की  अवहेलना

 करना  उचित  संभापति  महोदय  ने  गेरे  साथ  इस  मामले  के  बारे  में  लम्बी  चर्चा  की  ।  यह  बुरा

 होता  यदि  दोनों  सदनों  में  इस  मामले  जिस  में  का  घनिष्ट  सम्बन्ध  मतभेद हो  जाए

 दोनों  सदनों  में  कहां तक  एक  मत  है  इस  बात  को  जानने के  लिए  कार्य  सुची  में  से  हटा  लिया  है  ।

 श्री  हरि  fas  कामत  )  :  असली मत  भेद  क्या  है
 ?

 श्री  श्र०  कण  सेन  :
 प्रारम्भ  में  यह  प्रस्तावना  थी  कि  दोनों  सदनों  के  सदस्यों  की  aga

 समिति

 नियुक्त की  जाए  ।
 उस  समय  यह  इतराज किया  गया  था  यह  समिति  प्राक्कलन  समिति

 का  कुछ  काम
 भी  करेगी

 ।  अतः  इस  काम  के
 राज्य

 के
 सदस्यों

 का  होना  उचित  नहीं

 होगा ।  इसलिए  हम  ने  राज्य  सभा  के  सभापति  से  सलाह की

 महोदय :  इस  समय  माननीय विधि  मंत्री  ये  सब  ब्यौरा  न  दें  ।  में  इस  बात  का  पता

 करूंगा कि  क्या  कोई  प्रस्तावना  निकट  भविष्य  में  लाई  जाएगी  या  नहीं  ।  जब  प्रस्तावना  जाएगी

 सदन  इसकी  सीधी  जांच  करेगा  |

 श्रीमती रेणु  wea  :
 क्या  यह  मामला  कौर  स्थगित  किया  जाएगा  जब कि

 सरकार  श्रौद्योगिग नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  परिवर्तन करने  की  चेष्टा कर  रही  है  |

 श्री  gata  गुप्त  यह  प्रस्ताव कई  बार  आदेश पत्र  पर

 रखा  गया है  फिर  हटाया  गया  ऐसा  कितनी बार  किया  जाएगा ?

 श्री  दीजो  )
 :

 जब  एक  प्रस्ताव  पत्र  में  लाया  जाता  है  तो  उसे  हटाने  के  बारे  में

 सदन  कों  बताना  चाहिए  ।  इसीलिए यह  मामला  उठाया जा  रहा

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 कल  में  ने  निर्णय  के  बाद  अनौपचारिक  रूप  से  आपको  बता  दिया

 था  ।  समय  नहीं  था  ;  नहीं  तो  सदन  को  भी  बता  दिया  जाता  |

 श्री  हरि  विष्णु  कांत
 :

 मामला  सदन  के  सामने  हैं  ।  उसकी  अनुमति  के  बिना  नहीं  हटाया  जा

 सकता  |

 मूल  अग्रेजी  दें
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 महोदय
 :

 किसी प्रस्ताव को  कार्यसूची  से  हटाने  के  लिए  सदन  से  भ्र नुम ति  की

 कता  नही ंहै
 ।

 इस  परिवर्तन  से  सुविधा  wae  होती  है  ।  परन्तु  जब  तक  कोई  प्रस्ताव  सदन के

 वैसे सामने  प्रस्तुत
 न  हो  तक  उसे  हटाने  के  लिए  सदन  की  आवश्यकता  अनुमति  की  नहीं  |

 जब  भी  एक  बार  कार्य-सूची  तैयार कर  ली  जाए  उसे  बदलना  नहीं  चाहिए

 मेंने यह  पूछा  हैकि  क्या  सरकार  इस  सदन  में  इसे  शी  घ्  लाना  चाहती  है  या  अगले  सत्र  या

 कुछ  झनिद्चित  काल  के  लिए  इसे  स्थगित  करना  चाहती है

 लक्ष्मी
 मिल

 सिंघवी
 )

 :
 नियम  २५  के  अनुसार  जिस  दिन  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 कार्य  सूची  में  हो  उसी  दिन  उसे  नहीं  हटाया  जा  सकता  जब  तक  कि  अध्यक्ष  महोदय  ऐसा  करने  के

 लिए  पर्याप्त आधार  न  समझें  ।

 कल  की  कार्य  सूची  में  यह  मामला  दिखाया  गया  था  श्र  कल  ही  उसमें  परिवर्तन  कर

 दिया  था  ।  यदि  परिवर्तन  किया  गया  तो  क्या  प्रत्यक्ष  महोदय  को  पूर्ण  विश्वास  हो  गया  है  कि  यह

 परिवर्तन  चाहिए था

 माननीय  सदस्य  ने  इस  परन्तुक का  र्थे  नहीं  समझा  कि  यदि  art  की

 कार्यसूची  में  यह  लगाया  जाए  ate  फिर  परिवर्तन  किया  जाए  तो  भिन्न  बात  है
 ।

 यह  तो  कल

 सूची  में  लगाया गया

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिधवी  :  कौर  कल  ही  परिवर्तन  किया  गया  था  |

 महोदय
 :

 मुझे  बदलने  की  जानकारी  मिल  गई  थी
 |

 सरकार  का  अगले  दिन  की

 सुची  में  इसे  लगने का  इरादा  नहीं था  ।
 श्राज

 की  कार्य  सूची  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 किया  गया

 है  ।

 मेरे  बिचार  में  सदस्य  केवल  यही  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  मामले  पर  चर्चा  होगी  या  नहीं
 ।

 श्री  सत्यनारायण  मेंने  जिन  परिस्थितियों  के  कारण  ag  स्थगन  किया  गया
 वे  बता

 दी  इससे  में  यह  प्रस्ताव  नहीं  लाया  जा  सकेगा  ।

 पत्नी  Fo
 )  क्या  यह  परिवर्तन  बीजद-कायम  मंत्री  ने  स्वयं  किया  है  या

 कार्य  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  के  श्रतुसार  किया  गया  है  ?

 पाध्या  सहो  दय  :  aaa समिति  का  काम तो  समय  निर्धारण का  ग्रा दे शा पत्र  तैयार

 करने का  नहीं  ।

 fat  हेस  बसा
 )

 :
 कया  चूंकि  दूसरे  सदन  में  इत  राज  किया  गया  है  इसलिए  इस  प्रस्ताव

 का  स्थगन  किया  जा  रहा  है  |  क्या  इस  सदन  दूसरे  सदन  के  सम्बन्ध की  परिभाषा  की  गई  है
 ।

 हमें  दूसरे सदन  के  इतराजों  कैमरा  झुकना  नहीं  चाहिए ।

 महोदय
 :

 जब  कोई  मामला  सदन  के  सामने  श्राए  तब  श्राप  जो  चाहें  कर  दें  ।  इस  समय

 केवल  यही  इतराज किया  जाता  है  कि  यह  मामला  स्थगित  किया  जा  रहा

 श्रीमती रेण
 weet

 यह  मामला  स्थगित  किया जा  रहा  क्या  इससे  लोग यह  नहीं

 समझेगें  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  क

 aTTR F  नहीं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 यह  सारी  कठिनाई  माननीय
 सदस्यों के  दूसरे  सदन  के  नेता के  ही

 कारण हुई  है  ;  यह  प्रदान हीं  नहीं  उठता था  I

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी :  यह  प्रस्तावना  कई  समय  से  हमारे  सामने  है  ।
 दूसरे सदन  की

 राय  ने  सरकार  पर  इतना  प्रभाव  किया है  .  .  .

 pret महोदय  :  इस  समय
 a  चर्चा

 की  श्रावव्यकता नहीं  है  ।  यही  एतराज  ठीक  मालूम

 पड़ा  हैकि  सरकार  झाइवासन देती  रही  है  कि  समिति  बनाई जा  रही  थी

 fat  हरि  विष्णु  राज के  समाचार  पत्रों में  लिखा  था  कि  राज्य  सभा  के  सभापति

 श्राप  से  सलाह  करेंगे  ।  कया  ड्राप  से  सलाह कर  ली  है  ।

 महोदय
 :

 यदि  सलाह  की  भी  है  तो  में  नहीं  बताऊंगा ।

 श्री  हरि
 विष्णु  कामत

 :
 केवल  यही  जानना  चाहते हैं  कि  कया  ग्रुप  से  सलाह  की  है  कि नही ं?

 parent  महोदय
 :

 अभी  मेरे  साथ  उन्होंने  सलाह  नहीं  की

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  सरकार  को  लोक-सभा
 कौर  राज्य  सभा  के  कई  सदस्यों  में  एक  बैठक

 का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  wie  २४  घण्टों के  इन  बातों  पर  विचार  करना  चाहिए  ताकि

 सत्र  के ग्रन्त तक  इस  पर  फिर  चर्चा कर  सकें  ।

 मंत्री  तथा  sahara कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति मंत्री  जवाहरलाल नेहरु  )
 :

 सरकार इस  मामले  को  निपटाना  चाहती  है  ।  यह  सरकार की  प्रस्तावना  है  ।  परन्तु  श्रसलीयत यह

 है  कि  संकल्प  तो  बड़े  ध्यानपूर्वक  बनाया  गया  परन्तु  दूसरे  सदन  ने  इसे  म॑  जू  रु नहीं  किया हमारे

 सामने प्रदान  यह  है  कि  एसे  शब्द  मालूम  किए  जाए  जो  दोनों  सदनों  को  स्वीकार  हों  ।  कल  एसीਂ

 कोशिश  की  गई  परन्तु  सफल  नहीं  हुई  ।  यदि  राज  या  कल  सफल हो  गई  तो  होगा  शौर

 हम  चर्चा  कर  लेंगे  चूंकि कल  इस  में  सफलता नहीं  हुई  ।  अगले  २४  घण्टों में  सफलता  की

 की  ore  नहीं  है  ।  यदि  सफलता  होतो  अच्छा  है  ।

 met  महोदय
 :

 सरकार  को  इस  पर  पहिले ही  विचार  कर  लेना  चाहिये ।

 अब  यह  विषय  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  है  |  तथापि  राज्य  सभा  को  यह  अधिकार  नहीं

 है  कि  वह  केवल  कल्पना  के  पर  आपत्तियां  करे  उन्होंने  उस  पर  पुरी  चर्चा  करनी

 चाहिये  थी  ।  तथापि  इसके  पहिले  ही  सरकार  ने  इस  संबंध  में  विशेष  रवैया  wera  किया  ।

 यदि  सरकार  को  इस  संबंध  में  कुछ
 थी

 तो  उसका  निर्णय  कर  लेना  चाहिये  ।

 जहां  तक  प्रत्येक  सभा  के  अधिकार  का  प्रदान  वह  संविधान  में  विहित  है  तथा

 उसका  सम्मान  किया  जायेंगी  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इस  विवाद  का  शीघ्रता

 eS

 नागालेंड  राज्य

 भय  महोदय  श्री  हम  खंड  २  पर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे
 ।

 धी  हरि  विष्णु  कामत  :  में  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता

 इसका
 भ्रमिप्नाय  यह  है  कि  सरकार  के  स्थान  में  संघ  सरकार  लिखा

 मिल  अंग्रेजी  में
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 मंत्री  श्र०  कु०  :  सामान्य  खंड  जो  हमारे  अधिनियमों

 की  व्याख्या  के  लिये  शब्दकोष  का  काम  देता  हे  वहां  सरकार  शब्द  का  प्रयोग  FAT

 1

 fait  हरि  बिष्णु  कामत
 :

 में  अपने  संशोधन  पर  नहीं  करता

 संशोधन  संख्या  ६  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 jae  महोदय
 :

 यह  है
 :

 कि  खंड  २  विधेयक का  अंक  बने

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  gat

 |

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 पुष्य  महोदय
 :

 अरब  में  खंड  ३  से  ५  को  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखता  हुं
 :

 यह  है  :

 कि  खंड  ३  से  ५  विधेयक  का
 वर्ग

 बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  ३  हूसे  ५
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 ae  ६  परिषद्‌ में  प्रतिनिधित्व )

 गव्य  महोदय  यह  है

 कि  खंड  ६  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ६  विधेयक
 में  जोड़  दिया  गया

 ।

 खंड  ७  ( feat  स्थान  की  gta  के  लिये  उपनिर्वाचन )

 श्री  हरि  विष्णु  करामत
 :

 में  संशोधन  संख्या
 ७
 प्रस्तुत करता  हूं

 कि  पृष्ठ  ३
 afer  cate

 १०  में  शब्द  by-electionਂ
 उपचुनाव |

 के  स्थान  पर  electionਂ  शाब्द  रखा  जाये  I(9)

 संशोधन  संख्या  ८  इस  प्रकार  है  :

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १०  से  vacancy  inਂ
 ‘Frat  शब्द  हटा  दिया

 जायें  |  (5)

 pra  मंत्री  तथा  वैदे  शिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):

 मुझे  बताया
 गया

 है  कि  विधेयक  की  शब्दावली  में  वेकेंसी  शब्द  अधिक  aa

 तथापि  अंग्रेजी  भाषा  को  देखते  हुए  यह  संशोधन  वांछनीय  है  ।  में  संशोधन  संख्या

 ७  अर  ८  स्वीकार
 करता  हूँ  |
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 प्रदान
 यह

 ३  पंक्ति कौर  १०
 में  शब्द  ‘fa

 by-election
 पी

 छह  उपचुनावਂ

 के  स्थान पर
 electionਂ  शब्द  रखा  जायेਂ  (9)

 प्रस्ताव  स्वीकृत ।

 महोदय
 :

 यह  है
 :

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १०  &  vacancy  inਂ  शब्द  हटा

 जाये  (5)

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  ७,  संबोधित  रूप  में  frase  का  तग  बनें

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  ७,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  :

 खंड  ८
 से  १०  विधेयक में  जोड़  दिये  गये

 खंड  ११  सभा  की

 pret  महोदय
 :.

 प्रदान
 यह  है

 खंड
 ११  विधेयक  का  ड्रग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  १२  नियम  )

 oat  seq  यह  है  :

 खंड  १२  विधेयक  का  at  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १३  कौर  नागालैंड  के  लिये  एक  ही

 गधी
 हरि

 विष्णु
 यदि

 श्राप
 खंड

 १३
 का  भली

 भांति  अध्ययन
 करें  तो  ज्ञात

 होगा  कि  संविधान  की  दृष्टि  से  यह  निरापद  नहीं  है  ।  में  आपका  ध्यान  भ्रनुच्छेंद २१४

 की
 are  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  राज्य  में  एक  उच्च  न्यायालय

 ॥...
 इससे  स्पष्ट  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक  पृथक  न्यायालय होगा  ।  दिय  श्राप

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ae
 को  पृथक  न्यायालय  देते  हैं  तो  श्रीराम  के  अधिकार  का  हनन  करते  हैं  कौर  यदि

 आप  श्रीराम  को  देत ेहें
 तो  नागालेंड

 के  विषय  में
 संविधान

 का  उल्लंघन होता  है

 prem  महोदय
 :

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २३१  के  als  दो  या  दो  से  अ्रघिक  राज्यों

 मे ंभी  एक  उच्चन्यायालय हो  सकता  है

 sit
 हरि  विष्णु कामत  :  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  उच्च न्यायालय कहां

 स्थित  होगा  क्या  इसकी  दो  दिखायें होंगी  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसका

 करण  |

 शी  Fo  सेन  :  तक  श्रीराम  सरकार  तथा  नागालैंड  के  बीच  व्यय  के  बटवारे

 था  संबंध  है  ।  यह  भ्र धि कार  राष्ट्रपति  को  सौंप  देना  चाहिये  |
 हम  उसे  mit  विहित

 नहीं

 कर  सकते  a g  मेरे  विचार  से  हम  सभा  पटल  पर  रखने  की  श्रावद्यकता  नहीं  qe

 विवरण  एक  ऐसे  उच्च न्यायालय  के  संबंध  में

 से  दिया  जायेगा  ।
 होगा  जिसका

 व्यय  भारत  की  संचित  fafa

 कोहिमा मैं  उच्च न्यायालय  की  बेंच  के  संबंध  में  यहां  से  निदेश  नहीं  दिया  जा  सकता

 यह  बात  स्वयं  उच्च न्यायालय  निश्चित  करेगी  ।  यदि  उच्च  न्यायालय  चाहे  तो  इस  मांग

 पर  विचार कर  सकती

 महोदय
 प्रश्न  यह  है

 :

 खंड  १३  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga

 सड  १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 १४  से  १८  विधेयक्र में  जोड़  दिये  गये  ।

 te  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 सड  २०  से  २२  विधेयक में  जोड़  दिये  गये

 खंड  २३  (  राजस्व  का  वितरण  )

 शी  जवाहरलाल नेहरू  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 (१)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  ३४  से  “1”  हटा  दिया  जाये  (२)

 (२)  पृष्ठ  ६  में  पंक्तियां  ५  से
 ८

 हटा  दी  जायें  ।  (३)

 गायक  महोदय
 :

 प्रशन  यह  है

 (१)  पृष्ठ  ८  पंक्ति  ३४  से  “1”  हटा  दिया  art  (2)

 (२)  qs  ६  पंक्तियां  ५  से
 ८

 हटा  दी  जायें  ।  (3)

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 पश्रभ्यक्ष  महोदय  प्रदान यह

 खंड  23,  रूप  मैं  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  २३  संबोधित रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खडसे २४  से  २०  घिघेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  २८  तथा  अधिकारियों  इत्यादि  के  बने  रहने  के  संबंध  में  उपबन्ध  )

 शी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में  संशोधन  संख्या  २३  प्रस्तुत  करता  हुं  :

 कभी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरे  विचार  से  इस  संशोधन  के  दादों  को  जोड़

 देने  पर  इसका अर्थ  बहुत  व्यापक हो  जायेगा  मेरे  विचार  से  अनावश्यक  रूप

 wer  जोड़ना  ठीक  नहीं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में  भ्र पना  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  २३  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 poet  महोदय
 :.  यह

 कि  खंड  २८  विधेयक का  अंग  बने ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  २८  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  Ee, Fo ३०  बीटेक म  जोड़  दिये  गये

 खंड  ३१  दूर  करने  की

 fet  हरि  विष्णु  कामत  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  ११  q7-——

 पंक्ति  ६  के  ये  जोड़  दिये

 that  every  order  made  under  this  section  shall  be

 laid  before  parliam2nt,”’

 wd  यह  है  कि  इस  धारा  के  अन्तर्गत  किये  गये  प्रत्येक  श्रादेश  को

 संसद  के  समक्ष  रखा  (२५)

 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  मामलों  में  संसद  की  प्रभुसत्ता को  ध्यान मैं  रखा  जाना  चाहिये  ।  इस
 प्रकार

 की  शक्ति के  संबंध में  संसदीय  पर्यवेक्षण का  न  रखा  जाना  संसदीय लोक  तंत्र  के  विरुद्ध है  ।

 pet  त्यागी
 :  (  :  में  श्री  कामत  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं

 ।  राज्यपाल

 कोई  निर्वाचित  प्रतिनिधि  नहीं  है
 ।

 इसलिये  उसे  संसद  द्वारा  किये  गये  निर्णयों  को  रद्द  करने  की

 झाजादी  महीं  होनी  चाहिये
 ।

 ऐसो  हालत  में  राष्ट्रपति  ढारा  किये  गये  कोई  सदन  के

 सामने
 रखा  जाना  चाहिये  |

 $$$  क  ाु्ुल्‍यगल्‍ਂ

 | रंगरेजी  में
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 गन्नो  जवाहरलाल  नेहर ु:  स  इस  बात  को स्वीकार करने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  श्रीदेवी

 सदनों के  सामने रखे  जायें

 att wo
 क्०

 सेन  :  सब  विधियों मैं  यह  शब्द  रखे  जाते  हैं  संसद्‌  के  दोनों  सदनों के  समक्ष

 रख  जाया

 par  हरि  विष्णु कामत  :  में  अपने  संशोधन के  बारे  में  इस  संशोधन को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 महोदय  प्रद  यह  है  कि  पीठ ११

 पंक्ति  ६  के  बाद  ये  wer  जोड़  दिये  जायें  ।

 ‘‘provided  that  every  order  made  under  this  section  shall  be  laid

 before  each  house  of  parliament

 परन्तु  शर्त  यह  है  कि  इस  धारा  के  दिये  मये  प्रत्येक झादेश  को  संसद  के

 सदनों के  समक्ष  रखा  जायेगा  (२४)
 ~

 Neata  स्वीकृत  FAT  ।

 महोदय  :  बह  है

 ‘fe  खंड  ३१,  संशोधित  रूप  में  विवि यक  का  लग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 ३१,  संशोधित रूप  में  विधेयक  श्रे  जोड़  दिया गया

 22  कौर  ३३  शौर  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  १--

 fan हरि  विष्णु  कामत  :  में  अपने  संशोधन  संख्या
 ४

 शौर  ५  )  प्रस्तुत

 करता  हुं  ।

 खंड  १  को  इस  प्रकार  संशोधित  किया  जाना  चाहिये  कि  वह  इस  प्रकार  बढ़ा  जाय  कि  '  यह

 अधिनियम  नागालेंड  राज्य  नागालीमा  अधिनियम  १९६२  कहलाय  गाਂ  अथवा यदि  एसा  न

 किया  जा  सके  तो  वह  इस  प्रकार  पढ़ा  जायें  कि  नागालैंड राज्य  wa  प्रदेश

 PRQ  कहलायेगा |

 यदि  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  सरकार  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  के  aaa

 में  एक  पंक्ति  वाला  संयोजक विधेयक  ला  सकती  है  ।

 त्यागी  :  afr  wet  के  हेतु
 ।

 यह  असंगत  है  क्योंकि  हम  खंड  ३  पहले  पारित  कर  चुके  हैं

 राज्य  का  नाम  नागालैंड  रखा  जा  चुका  है  ।  इस  तरह  केवल  विधेयक के  नाम  में  परिवर्तन  करना

 उचित नहीं  होगा  ।

 |  प्र७  Fo  सेन  :

 RET  त्ति

 फी  ा

 शग  गह  रह

 ह  ।  सदन  का  पहला  निरण

 eee
 संविधान

 are  में
 दिया जा  चुका है

 ह  Se

 मल
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 महोदय  :
 में  इस  बात  पर  सहमत हूं  कि  ये  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किये  जा  सकते  |  सदन

 निर्णय  पहले  ही  मौजूद  है  ।  में  उसी  प्रदान को  दोबारा  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत न  हीं  कर  सकता

 १  विधेयक  का  रंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 खंड  १  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 अधिनियमन  सुत्र  कौर  विधेयक  का  साम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 शी  जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जायें  ।''

 पुष्य  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  मि  ।

 jaan  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  |

 प्रगति  a  स्वीकृत  न्र  ।

 भूमि  ania  विधेयक

 पाध्या  महोदय  :  अब  सदन  २१  १९६२  को  श्री  qtfear  द्वारा  प्रस्तावित  निम्न

 पर  संशोधनों  सहित  भ्र प्रे तर  विचार  करेगा  :

 भूमि  seta  अधिनियम  १८६४  में  अप्रैल  संशोधन  करने  शौर  उस  अधिनियम  के

 किये  गये  कुछ  भ्र जनों  को  वैध  करने वाले  सीधे  यक  पर  विचार  किया

 जाये  ।''

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :
 प्रा पने  विषयक  पर  चर्चा  का  समय

 ¥ az  से  बढ़ा  कर  ६  घटे  कर  दिया  था  ।  उसके  बाद  में  कुछ  सदस्यों  से  मिला  हूं
 ।

 मेरे  विचार  में

 संशोधनों में  बहुत  से  परिवहन  सुझाये  गये  हैं
 ।

 कुछ  संशोधन हटा  दिये  गये  हैं
 a

 कुछ  नये  संशोधन

 रखे गये  हैं  ।

 श्रीमती  सरोजिनी  महिषी  वर्तमान  कानून  संविधान  के  अ्रनुच्छे द  १९

 अथवा  अनुच्छेद  ३१  के  प्रति  संगत  नहीं  परन्तु  यह  विचारगीय है  कि
 कया  भूमि  अरजन  af

 नियम  की  वर्तमान  घारा  की  समस्त  भावना  को  बदलने  वाली  प्रविष्टि  अ्रथवा  संशोधन  भ्रनुन्छे द

 ३१  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन नहीं  करेगी  ?

 अ्रविनियम  की  धारा ४०  और घारा ४१  एक  साथ  पढ़ी  जानी  चाहिये  ।  धारा  ४१  में

 खित  करार की  शर्तों  के  ब्योरे  के  निर्देश के  बिना  धारा
 ४०  का  विशेष  अर्थ  नहीं  रह  जाता

 पता  नहीं  कि  धारा  ४१  के  खंड  प्रौरखंड  के
 बीच

 में  जो
 नया  खंड

 )  जोड़ा  गया

 —  oe
 है

 उससे  हमें  कितना
 अधिक  क्षेत्र  मिल  सकेगा  जिसका  भूमि  क  अधिनियम  के  निर्मितियों ————

 मिल  ग्रेजी  में
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 ने
 कभी  विचार तक  नहीं  क्रिया  यह  भी  स्पष्ट  नहीं है  कि  उससे  खंड  कौर  खंड

 में  उल्लिखित  प्रयोजन  निष्क्रय  हो  जायेगा

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  का  सुझाव  स्वीकार किया  जाना  चाहिये  ।

 fat  स०  का०  पाटिल
 :  में

 दो
 मूल  संशोधनों  को

 जो  कि
 विधेयक

 को  प्रवर  समिति  को  सौंपने

 र  इसे  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  करने  के  बारे में  स्वीकार नहीं  कर  सकता  ।  इसीलिये

 मेंने  ४
 या  ५  दिन  का  समय  दिया  ताकि  अन्तर  यदि  कोई  तो  उसे  दूर  किया  जा  सके  ।

 जैसाकि मैंने  पहले  कहा  हमने  भेंट  की  है  कौर  इस  विधान के  बारे  में  उनका  भय  दूर

 करने  का  प्रयत्न किया  है  ।

 उन  परिवर्तनों  का  उल्लेख  करने  से  में  उन  संशोधनों  का  उल्लेख  करूंगा  जो  सरकार

 प्रस्तुत  कर  रही  है  ।  पहले  मेंने  कुछ  संशोधनों  की  सुचना  दी  थी  कौर  बाद  में  डा०  राम  सुलग  सिंह

 ने  एक  सुची  प्रस्तुत  की  है  ।  इस  चर्चा  के  सरकार  इन  संशोधनों  को  प्रस्तुत  करेगी  |  प्राय

 संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 जहां तक  salty ३  का  संबंध है  ।  यह  इसलिये  किया  गया  है  कि  सहकारी  deal  के  बारे

 में  प्रत्येक  राज्य  का  भिन्न  भिन्न  कानन  है  ।

 संशोधन  संख्या
 ४  श्रानषंगिक संशोधन  है  जिस  पर  कोई  मतभेद  नहीं  था  ।

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  ५,  ६  कौर  ७
 का  संबंध  वे  बदल  दिये  गये  हैं  कुछ

 चीजें  जोड़  दी  गई  वे  डा०  राम  सुलग सिह  के  नाम  में  इनकी  संख्या  सूची  ११  में  संख्या

 ER,  ४४
 सरकार  इन्हें  प्रस्तावित करना  चाहती  है  ।

 संशोधन  ५,  ६  शर ७  के  स्थान  पर  यह  व्यवस्था  को  जा  रही  है  कि  धारा
 Vo  की

 उपधारा  (१)  के  खंड  (  )  जोड़े  जाने  का  संबंध  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद १४  में
 प्रयुक्त

 साधारण के  हित  शब्दों  को  पथ  प्रदर्शक माना  गया  है  ।  इसके  बारे  में  विस्तृत चर्चा  हो  चुकी

 है  ।  नयी  धारा  ४४क  में  कुछ  परित्राण  रखे  गये  हैं  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  सन्देह  प्रकट

 किये  कि  इसके  अन्तर्गत  दिये  गये  विस्तृत  कौर  व्यापक  अधिकारों  का  दुरुपयोग  किया  जायेगा
 |

 इस  बारे  में  काफी  छानबीन  की  गयी  ।  कम्पनी  afafraa  के  wea  हरजीत  कमी  को

 हस्तान्तरित नहीं  कर  सकेगी  ।  कई  सदस्यों  ने  कहा  कि  यह  हो  सकता  है  कि  कोई  समवाय  कमी

 हरजीत  करे  शर  बाद  में  बेच  SCR  में  संरक्षणों  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी ।

 यह  भी  कहा  शैया  कि  कम्पनीਂ  गैर  सरकारी  समवाय  के  लिये  यह  न  हो  ।  यद्यपि

 aaa  यही  है  कि  किसी  गैर  सरकारी  समवाय  के  लिये  कोई  कमी  कभी  जीत  नहीं  हुई  ।  फिर  भी

 सदस्यों  का  विचार  था  कि  इसे  भी  सम्मिलित  कर  लिया  जाय  ।  हमने  व्यवस्था  की  कि  गैर

 सरकारी  समवाय  का  श्री वही  होगा  जो  १९४५६  के  समवाय  झ्र धि नियम  में  दिया  गया  है  ।  फिर

 नियम  के  अधिकारों  के  बारे  में  विचार  gar  ।  wa  निश्चय  यही  है  कि  नियम  बनाने
 के

 अघिकार  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  होंगे  ।  परन्तु  यदि  भूमि  राज्य  सरकार  नें  जीत की  हो  तो  यह

 अधिकार राज्य  सरकारों  को  है  ।

 1798  (Ai)  LSD—
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 श्री  रमे ददरा नन्द  ग्रध्यक्ष  विषयांतर  |  न  तो  इस  संबंध  में  हिन्दी  में

 बोला  जाता  है  कौर
 न

 ही  कुछ  लिख  कर  दिया  जाता
 ताकि हम  इसको  समझ  सकें  शर  कुछ  कह

 सक

 श्री  स०  काम  पाटिल
 :  अरब  व्यवस्था  यह  है  कि  सरकारਂ  के  स्थान  पर

 सरकारਂ  दाब्द
 रख  दिये  गये  हैं  वस्तुतः  सारे  प्रीमियम  का  संशोधन  नहीं  किया  जा  रहा  है  अपितु

 केवेल कुछ  धाराओं  का  संशोधन किया  जा  रहा  है  ।

 विधेयक
 के

 संबंध
 में  कुछ  व्यक्त  किये गये  सन् देहों को  दूर  करने  का  प्रयत्न  करूंगा

 |

 महोदय  पीठास/न  हुए  ॥]

 नियम  बनाते  समय  इस  बात  का  पूरा  ध्यान
 रखा  जायेंगी कि  प्रस्तावित  कानून के  भ्रन्तगंत

 अच्छी  कृषि  योग्य भूमि  को  afore  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार  का  सन्देह  श्री  कृष्ण  पाला

 श्री  काशी  राम  गुप्त  ate  श्रीमती  रेणुका  राय  ने  व्यक्त  किया है  ।  कोई  बड़ा  ही  झ्रावस्यक  कम  हो

 जाये  तो  दूसरी  बात  फिर  भी  पुरी  छान बिन्त  करके  ही  ऐसा  किया  जायेगा  ।  परन्तु  मेरा  विचार

 यही  हैं  कि  ऐसा  अवसर  शायद  ही  कभी  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  राज्य  सरकारें  नगरीकरण

 के  लिये भी  वह  भूमि  अर्जित  न  करे  जहां  भ्रच्छा  कृषि  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  नितांत  भ्रावश्यकता

 होने  के  प्रतिष्ठित  उसे  किसी  भी  अवस्था में  प्रतीत  नहीं  किया  इस  बारे में  में  सदन

 को  यह  भी  बताना  चाहता हूं  कि  जब  भी  कोई  भूमि  ata  की  जाती  राज्य  के  कृषि  विभाग

 के  प्रतिनिधि से  पुरा  परामर्श कर  लिया  जाता  हम  यह  भी  नियम  बनाने  का  विचार  कर  रहे

 हैं  कि  कृषि  भूमि  को  गैर  कृषि  कार्यों  के  लिये  प्रयोग न  की  जाये  ऐसे भी  मामले  सामने  कराये

 जिसमें  काफी  वर्ष  पहिले  भूमि  जीत हुई  शरीर  काफी  वर्ष  बिना  प्रयोग  के  पड़ी  रही  ।  उसके

 लिये  ही  दूसरा  संशोधन  लाया  गया  है  ।  ऐसे  नियम  बनाये  जायेंगे  कि  यह  बात  संभव ही  नहीं  हो

 सकेगा

 कई  माननीय  सदस्यों  का  कहना  है  कि  जो  दिया  जा  रहा है  वह  काफी  नहीं

 इसके  लिये  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन है  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सारा

 अधिनियम  पढ़ा  नहीं  है  ।  अधिनियम के  कई  भाग हैं  ।  भाग २  कौर ७  के  ग्रन्थित  राज्य  सरकारें

 भूमि  कर  सकती  है  ।  अधिनियम के  भाग  ७  को  कानून  में  विशिष्ट  रूप  से  रखा  गया  है  ताकि

 कम्पनियों के  लिये  भी  जाने  वाली  भूमि के  संबंध  में  कुछ  रोक  लगाई  जा  सके
 ।

 अरब  हमने

 बहुत सी  बातें  जोड़  दी  हैं  ताकि  इसे  इतना  दोष  रहित बना  दिया
 जाय  जितना कि  संभव

 है  ।

 मुआवजा  जो  भी  दिया  जा  रहा  है  वह  बाजार  दर  के  प्रनुसार झ  ही  होगा
 ।

 कई  बार

 तो  शरनजीत  भूमि  की  कीमत  सरकार  से  १५  प्रतिशत  alan  मिल  जुड़ती  है
 ।

 यह  एक

 वास्तविकता  है  ।  बम्बई  के  ४२  गांवों  में  कृषि  भूमि  है
 ।

 बम्बई  नगर  में  भी  कृषि  भूमि  है

 जो  कि  बिका  करती  थी  ।  कई  बार  भारिक  कीमत  भी  मिल  जाया  करती  है  ।  यह  सब
 VIE  के  अ्रत्तगंत  जाता  है,यदि  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  इसे  शर  कड़ा  करने  की

 तो  मुझे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  यदि  किसी  भूमि  का  स्वामी  स्वयं  खेतिहर  हो

 तो  स्थिति  थोड़ी  aa  हो  जाती  है  ak  उसके  लिए  ही  यह  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।

 इसके

 अतिरिक्त  कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयां
 भी

 हें  जिसके  लिए  कुछ  संशोधनों  की  आवश्यकता
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 होगी  ।  वे  विधेयक  के  लिए  ठीक  ही  निकट  भविष्य  जब  बड़े  विधान  पर  चर्चा  होगी

 तो  हम  उन  पर  भी  विचार  करेंगे
 ।

 परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  गैर  सरकारी  समवाय  Ava  को  हस्तांतरित

 की  व्यवस्था  नहीं  होती  |  ate  सरकारी  समवाय  वह  है  जो  गैर  सरकारी  नहीं  होता  |

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  ऐसी  भूमि  जिससे  स्वामी  को  १,२४,०००  प्रति

 ay  नुकसान  होगा  का  १५  करोड़  से  ३०  करोड़  तक  पहुंचता  है
 ।

 alway  राजस्व

 सवा  लाख  से  अधिक  फैलता  है  क्या  सरकार  उन्हें  इतनी  रानी  देगी
 ।

 शशि  स०  का०  पाटिल
 :  में  ने  यह  स्पष्ट कर  था  कि  यदि  कोई  पक्ष  असन्तुष्ट  हो  तो

 वह  ward  में  जा  सकता  है  ।  के  फैसला  सुनाने  तक  कलक्टर  मूल्य  का  निर्धारण

 नहीं कर  मेरा  कहना है  कि  पर्याप्त  संरक्षण ों  की  व्यवस्था  की  गयी है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विधेयक  उस  पर  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  करने  के  में

 संशोधन  संख्या  १  मतदान  क  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 संशोधन  संख्या  २०  संशोधन  संख्या  १  जैसा ही  है

 ।
 यह

 तो  समाप्त

 न्

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा
 भी

 दाजी  के  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने
 के

 बादे में  संशोधन  संख्या  ३२  मतदान  के  लिये  रखा  गया ।

 fat  स०  सो०  बुर्जों  :  अब
 तो

 १  बजकर  ५०  मिनट
 हो  मतदान ढाई

 बजें  किया

 जाय े॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  ढाई  बजे  तक  स्थगित  रहेगी  ।

 सहसा  लोक  सभा
 ढाई  बजे  तक

 के  लिये
 स्थगित हुई

 ।

 सभा  ढाई  बजे  पुनः  समवेत हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष
 महोदय  द्वारा  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जानें का  संशोधन  प्रस्ताव

 किया  गया

 सभा  में  मत  विभाजन  sari  पक्ष  में  ४१  :  विपक्ष में  |

 प्रस्ताव स्वीकृत  हना  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  wed  यह  है  :

 कि
 भूमि  श्रजेंन  °okv  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  श्रोता  इस  अधिनियम

 केश्नधीन  किये  गये  कुछ  worl  को  वैध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार किया  जाये  ।  ै

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  ।

 fat  ध ह अग्रजा  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 परब  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा  होगी  |

 लंड  Q—— (AIT  ४०  का  संशोधन )

 fat  स०
 का०  पाटिल  :  में  संशोधन  संख्या

 ४  कौर  ४२  प्रस्तुत  कर
 रहा  हूं  ।

 महोदया :  संशोधन  संख्या  ५  के  बारे  मैं  क्या है  ?

 श्री स०  काब
 पाटिल

 :  मं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।,

 fait
 स०  ato

 सें  संशोधन  संख्या  ४७  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 fort  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में
 संशोधन  संख्या  २४,  २५,  २६,  ३६  कौर  ३७  प्रस्तुत  करता

 |

 रेण  चक्रवर्ती
 में  संशोधन  संख्या  ४६  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 श्री  go  च०  सौय  :  में  संशोधन  संख्या  ३४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पूरी  हाजी
 :

 में  संशोधन
 संख्या  ४६  प्रस्तुत  करता

 हूँ
 ।

 fat Fo  ल०
 मोरे  :

 संशोधन  संख्या  २३  कौर  २७  प्रस्तुत  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  २७  खंड २
 के  बारे

 मैं  नहीं है
 ।

 fat  त्यागी
 :

 संशोधन  संख्या  ४१  प्रस्तुत  करता  ट  !

 त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  संशोधन  संख्या  ३१  प्रस्तुत  करता  5  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  खंड २  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 fat td
 :  में  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 श्रीमती  रेणुका
 राय  :

 में
 संशोधन  संख्या  ३३  प्रस्तुत  करती हूं

 ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी  :  में  संशोधन  संख्या  ४७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री
 स०  का०  पाटिल  में  प्रस्तुत  करता हूं  :

 पृष्ठ  पंक्ति
 ५

 शौर  ६--

 Acquisition  Act  1894  (herein  after  referred  as  the  principal

 Act),  Substitute  Actਂ  aaa  १८

 मुख्य  अधिनियम कहा  कहे  wet  के  स्थान  पर  Actਂ

 ']  ]  शब्द  रख  दिये  जायें  ।”]  (४)

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 qty  १--

 पंक्ति  ८  से  १२,

 that  such  acquisition  is  needed  for
 the  construction  of  some

 ‘building  or  work  for  a
 company  which is  engaged  or  is

 taking

 steps  for  engaging  itself  in  any
 industry

 or  work  is  in  the

 interests  of  the  generel  public;  or’

 | क
 L  (  )  :  इस  प्रकार  का  श्रजेंन  किसी  भवन  के  बनाने  किसी  समवाय  के

 लिये  जो  कि  उद्योग  चलाता  हो  शारिवा  चलाने  वाला  waar  किसी

 जनिक हित  के  शारिवा  ]  दाऊद  रख  दिये  जायें
 ।  (¥2)

 fat  स०  मो०  बनर्जी
 में

 संशोधन  संख्या  ४७  के  बारे  में
 विचार  व्यक्त कर  रहा  हूं

 जोकि  में  प्रस्तुत  कर  चुका  भूमि  लेने  का  तो  में  विरोधी  नहीं  हुं  ।  किन्तु  प्रशन  यह  है  कि

 किन  शर्तों  पर  वह  लेनी  चाहिये  ।  तरब  स०  का०  पाटिल  ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हं  ने

 सन्तोषजनक  नहीं  हें  ।  श्री  का०  पाटिल  ने  संशोधन  संख्या  ४२  मैं  कहा  है  :--

 किसी  ऐसे  समवाय  के  भवन  बनाने  के  लिये  इस  भूमि  की  आवश्यकता

 है  जो  किसी  उद्योग  में  gar  है  wee  किसी  उद्योग  की  स्थापना  करने  जा  रहा  है

 अथवा  वह  किसी  ऐसे  काम  में  रत  है  जो  जनसाधारण  के  हित  का  है  |

 मेरा  विचार  है  कि  पुराना  १८९४  बहुत  पहले  ही  संशोधित  कर  देना  चाहिये

 मेरा  विचार  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो  निर्णय  दिये  हैं  उनको  देखते  हुए  इस  विधान

 की  बिल्कुल  भी  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  यह  areas  भी  था  तो  कुछ  सुरक्षात्मक

 उपबन्धों  की  व्यवस्था की  जानी  चाहिये थी

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  कमी  जीत  किये  जाने  पर  भूमिधर

 को  पर्याप्त  क्षतिपूर्ति  दी  जायेगी  ।  उसे  प्रचलित  बाजार  भाव  wie  १४  प्रतिशत

 ऊपर  से  दिया  जायेगा  |  लेकिन  देखने  में  यह  पाया  है  कि  लोगों  को  बाजार  भाव  बिल्कुल

 भी  नहीं  दिया  जाता  ।  बल्कि  उन्हें  मामूली  सी  क्षतिपूर्ति  दे  दी  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन है

 कि  जब  तक  किसी  संस्थान  में  सरकार  का  कोई  भ्रंश  न  हो  तब  तक  उस  संस्थान  को  भूमि

 हरजीत  करने  का  अधिकार  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  ठीक  ही  कहा  है

 भूमि  के  लिये  सरकार  को  शअ्रभिकर्ता  का  काम  नहीं  करना  उद्योगपतियों  को

 स्वयं  ही  बातचीत  करनी  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमें  इन  सब  बातों  पर  प्रगति

 तरह  विचार  करना  चाहिये  ।  किसानों  को  काफी  क्षतिपूर्ति  देनी  चाहिये  ।

 अन्त  मैं  मं  निवेदन  करूंगा  कि  श्रीमती  रेणुका  रे  तथा  श्री  सिंहासन  सिह  के  STRAT

 को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  इनसे  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 भूतलक्षी  मान्यीकरण  की  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  ars  मेरे  संशोधन  से  कोई  हानि

 नहीं  होती  ।  कौर  यह  श्रौद्योगिक  संकल्प  के  च्  है  ।

 fait  हरि  विष्णु कामत  :  मेंने  संशोधन
 संख्या  २४,  २५,  २६,  ३६  कौर ३७  प्रस्तुत  किये

 हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय :  संशोधन संख्या  २५,  २६,  ३६  कौर  ३७  सरकारी  संशोधन

 संख्या
 ५  के

 बारे  मैं  है  जो  कि  सरकार  ने  तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  वे

 है  ||

 शी  हरि  विष्णु कामत  :  मुझे  ear  उन्होंने  इन  की  सूचना  दी  अब  उन
 ै  कौन  से  बाकी रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 संशोधन  संख्या  २५  २६,  ३६  श्र  ३७  नियम-बाह्य  |

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  तो  मेरे  aa  २४  रह  गये  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  खंड  २  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  संशोधन  संविधान  के  उपबन्धों  से  संगत

 नहीं  है  तथा  प्रयोजन  के  लिएਂ  वाक्य  के  तदनुरूप  भी  नहीं  है  जैसा  कि  यह

 भ्रतुच्छंद ३१  में  प्रयोग  न  है  ।  fea  शब्द  प्रकार  के  हैं  ।  प्रस्तावित

 संशोधन  में  यह  उपबन्ध  संविधान  के  दफ़्ती-परस्तार  है  ।  श्राम  जनता  के  हित  मेंਂ  शब्दों  के

 स्थान  पर  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिएਂ  शब्द  रखे  जायें  ।

 ये  शब्द कि  कोई  कम्पनी जो  किसी  उद्योग  में  व्यस्त  है  ऐसे  करने  के  उपाय  कर

 रद्दी  है  बहुत  ही  शभ्रनिष्चित  से  हैं  ।

 इस  .  खंड  को  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  किया  जाये  ताकि  यह  उपबन्ध  हो  सके के  कि  ऐसा

 एक  कम्पनी के  बारे  में  किया  जायेगा  जो  देश  की  जनता  के  fier  के  जीवन  के

 लिये  भ्रत्यावश्यक  कार्य  में  व्यस्त  है  तथा  जनता  के  लिए  लाभप्रद  है  तथा

 जो  समाजवादी  समाज  के  ढंग  पर  देवा  के  विकास  के  लिए  बनाई  गई

 श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :  में  इस  विधेयक  का  घोर
 विरोध  करती  यदि  इस  का  गहराई

 से  अध्ययन किया  तो  मालूम  होगा  कि  हम  धनवानों  को  प्रतिकर देने  जा  रहे हैं  ;  उन  लोगों को

 सरकार  केवल  भ्रत्यपघिक  उपज  वाली जिन
 के

 पास
 २  या  ३े  एकड़  से  भ्रमित  भूमि

 भूमि  वालों  के  संरक्षण  का  ही  विचार  कर  रही  परन्तु  सिंहभूम  के  एक  गरीब  श्रादिवासी

 की  कमी  को  किया जा  सकता  है  ।  क्योंकि  वह  सार्वजनिक हित  में  बिरला  या  किसी

 wa  के  लिये  आवश्यक होती  है  ।  हमें  fea  का  र्थे  समझ  में  नहीं  ।

 (२)  के  भ्रन्तर्गत  किसी  गैर  सरकारी  sated  से  भूमि  लेने  के  लिये  राज्य  के  मार्ग  में  कोई  रूकावट

 नहीं

 44,  जनता  के  हित  में
 ”

 शब्दों  को  रखने से  ae  सभी  प्रसंगों पर  लाग  हो  सकेंगे ।  ये  शब्द

 अ्रनिद्चित  से  हैं  तथा  pitta  इन  त्रुटियों  की  इसलिए हम  संशोधन  संख्या  pa  के

 सर वे था  विरूद्ध  हैं  ।

 विधेयक को  पारित  कर  के  हम  भूमि  के  ग्रीन at  नहीं  सकेंगे  |  खंड  २  के  बारे

 में  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  रह  कर  दिया जाये
 ।

 रेणुका  राय
 :  खंड  २  को  इस  प्रकार

 संशोधित  किया  जाना  चाहिये  कि  उस  में

 वे  जिन  में  श्रषिकतर  राज्य के

 मौर  सहकारी  समितियां

 भी  a  aa  ।

 ar  प्रंग्रेजी  में
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 यद्यपि  सरकार  द्वारा  पेश  किया  गया  संशोधन  मूल  विधेयक  से  बरच्छा  है  फिर  भी  उस  में  ak

 सुधार  की  जरूरत  जनता के  हित  में
 '
 शब्दों की  बजाय  हित

 8.0
 दाऊद

 ta  दिये  जाने  चाहिएं  इस  से  यह  सुनिश्चित हो  जायेगा  कि  सरकार  पूंजीपतियों  की  उन  के  द्वारा

 भूमि  अर्जन किये  जाने
 जिसे  वे  सामान्यतया  करेंगे ,  मदद  नहीं

 करेगी  ।
 जिन  लोगों की  भूमियां

 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  अ्रथवा  विभिन्न  विकास  परियोजनाओं के  लिए  म्यूजिक  की  जाती  है

 उन  को  भी  समय पर  प्रतिकर  नहीं  दिया  जाता है  ।  सरकार  को  यह  शझ्राइवासन  देना  चाहिये  कि

 प्रतिकर  का  भूगतान  समय पर  किया  .  जाएगा  |

 आशा है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अ्रधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  नियम सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे

 शौर  उन  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  प्रस्तुत  बकरी  जा  सकेंगे  |

 श्री  त्यागी :  यह  स्पष्ट हैं  कि  सारा  विवाद  संविधान  में  प्रयोग  किये  गये  दो  शब्द  सार्वजनिक

 stataਂ  पर  केन्द्रित  है  ।  इसलिए  हमें  विधेयक  पर  लच्छो  तरह  विचार  कर  लेना  क्योंकि

 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  यदि  ये  प्रस्तावित  संशोधनों  के  संहित  पारित  कर  दिया  तो  उच्चतम

 न्यायालय  में जा  कर  इस की  बुरी  दशा  नहों

 संरक्षण  के  केवल  दो  उपबन्ध हैं  ।  एक  यह  है  कि  सम्पत्ति  सार्वजनिक  प्रयोजन के  लिये  aha

 की  जाये  ae  दूसरा यह  है  कि  यह  कानून  के  प्राधिकार  द्वारा  किया  जाये  ।  1.0  का  यहां

 ग्रंथ यह  है  कि  ऐसा  कानून  जो  अर्जित  सम्पति के  लिये  प्रतिकर  देने  की  व्यवस्था करता  हो  ।

 संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  १८९४  का  भूमि  अजन  प्रधघिनियम  शाक्ति  प्रस्ताव  था  ।

 इसलिए  यदि  *हम  पुराने  प्रीमियम को  किसी  तरह  संशोधित  तो  वह  संशोधन

 '

 विमान  विधिਂ

 के  अ्रन्तर्गत  नहीं  ्  ।  हित  '  शब्द  मूल  अधिनियम  में  भी  gi  यदि  कोई  wk

 समेकित  अधिनियम बना  दिया  तो  स्थिति भिन्न  होगी

 मूल  चन्द  ga  पीठासीन हुए  ]  ।

 उच्चतम  न्यायालय के  facial  को  देखते  मुझे  भय  है  कि  संयोजक  विधेयक पर  उच्चतम

 न्यायालय  में  भ्रापत्ति  की  जायेगी  ।  दिल्‍ली  में  कुछ  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिन
 में  कुछ  स्थानों

 को  उन  व्यक्तियों  से  लेकर जो  उद्योग  शुरू  करना  चाहते  अधिक  मूल्यों  पर  अन्य  उद्योगों
 को  दे  दिये

 गये थे  क्या यह  न्याय  ऐसी  बातें  प्रिय  राज्यों  में  भी  हो  रही  हैं

 हमें  निजी  हितो ंके  लिये  सम्पति करने  का  कोई  अधिकार नहीं  श्राप

 पूंजीपतियों  को  बाज़ार  मूल्य
 1  gy  प्रतिशत  देने  के  लिए  बाध्य  क्यों  करते  उन्हें  स्वतंत्रता  से

 खरीदने का  भ्र धि कार  क्यों  नहीं  देत े?  यह  अधिकार  गरीब  आदमी  को  होना  चाहिये कि  ag

 अपनी  भूसी  बे  रोक  टोक  बेच  सके  ae  उस  के  लिए  उचित  मूल्य  प्राप्त  कर  सके
 ।

 मेरे

 विचार में  इस  में  कोई  हानि  नहीं  है  ।

 फिर  भी  हम  सार्वजनिक  प्रयोजनों  के  लिये  oar के  बिना  नहीं  रह  सकते  ।  इस  लिए  मैं  ने

 जो  संशोधन  दिया  उस  से  हमें  संतुष्ट  होना  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  के  इस  ाइवासन  का  स्वागत  है  कि  भूमि  अर्जित  करते  समय  ग्रामीण

 लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 प्रयोजन '  के  स्तब्ध  में  विधि  प्रयोग  ने  एक  लम्बी  सूची  दी
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 महोदय  पीठासीन  हुए  ॥]

 विख्यात  वकीलों  ने  सार्वजनिक  प्रयोजनों  की  व्याख्या  कर  दी  किसी  बड़े  भ्रामक

 को
 लाभ  कमाने  के

 लिए
 कोई

 कारखाना  लगाने की  अनुमति  देना  सावंजनिक
 प्रयोजन  नहीं  है

 ।

 निर्वचन  करने  का  संसद्‌  को  अधिकार  नहीं  है  ।
 यह  कार्य  उच्चतम  न्यायालय का  है  डा०

 रामसुभग सिंह  ने  जो  संशोधन  दिया  वह  वर्तमान खंड  के  क्षेत्र  से  परे  है  ।

 शी  हरि  किए  कामत  :  यह  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।

 भी
 त्यागी

 :  प्रस्तुत  नहीं
 किया  गया

 ।
 यह  एक  ऐसी  बात  है  जिसकी

 मुझे
 समझ  नहीं

 श्री  लोग  मुझ  पर  दल  का  पक्ष  करने  का  आरोप लगाते  हैं  ।  परन्तु  पता  नहीं  वे  किस  प्रकार

 बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  का
 समर्थन  करते हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां दल  का  कोई  नहीं  माननीय  सदस्य  सदन  के  सदस्य  होने की

 हैसियत  से  यहां  बोल  सकते  हैं  |

 श्री  त्यागी
 :

 इस  से  बड़ी  हानि  होने  की  संभावना  है  ।  संबोधित  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बड़ी

 सरकारी  कम्पनियां  लाभ  भ्र  छोटे  पूंजीपतियों  को  भी  लाभ  नहीं  हो  सकेगा  ।  गरीब

 आदमी  से  उसकी  भूमि  बिना  उचित  मूल्य  दिये  छीन  जायेगी  ।
 यह  समाजवादी समाज  की

 रचना  तो  नहीं  कही  जायेगी  ।  सिद्धान्त  छोटे  बड़े  पर  एक  रूपता  से  लागू  होना  चाहिए  |

 इन  दाब्दों से  मैं  संशोधन  का  समर्थन  करता

 श्री  लहरी  fag  )  :  स्पीकर  जो  अऋरमेंडमेंट भ्रब पेश की गई श्री  पेश  की  गई  उस  ने  तो

 ae भी  मुश्किल  पैदा कर  दी  है  ।  पहले तो  बड़ा  साफ़  था
 |

 एक  ही  क्लास  पर  बहस  थी  ।  ।  जहां तक

 इस  हिस्से का  ताल्लुक

 कि  इस  आ  का  ०७  सामुदायिक  उद्देश्यों  क ेलिए  इमारत  बनाना है  हि

 इस  पर  तो  हाउस  में  कोई  डिफेंस नहीं  था  कौर  सब  इस  को  वेलकम  करते  बहस  तो  क्लास के

 इस  हिस्से  पर

 | है क  उस  से  देश  के  आर्थिक  विकास  को  प्रोत्साहन  देना  हो  ।
 ी

 सारे  मेम्बरों  की  तरफ़  से  इस  के  खिलाफ  sara  उठी  कि  यह  बड़ा  ares  प्राचीन है  ।  इसलिए

 मिनिस्टर  साहब ने  मेम्बर  को  कंसल्ट करने  के  लिए  टाइम  लिया  |  उस  कन सल् टेशन  में  कया  प्वांयट

 भ्र  क्या  नहीं  श्राया, यह तो मालूम यह  तो  मालूम  लेकिन  जो  श्रमेंडमेंट श्री  लाया  गया  जब

 उलझन बढ़  गयी  भष्टाचार कौर  भ्रष्ट  हो  गया  ।  उन्होंने  क्या  दे  दिया  ?  उन्होंने  एसेंदाल टु  दि

 नाइट  साफ़  दी  कम्यूनिटी ”  के  लफ़ज़  भी  हटा  दिये  ak  प्रोमोट  दि  इकानोमिक  डेवेलपमेंट

 am  दि  ऐन्ट्री ”  की  शर्त  भी  ख़त्म  कर  दी  i  उन्होंने  डिस्पूटिड  aaa  में  ये  भ्रल्फ़ाज्  रख  दिए ,

 दि  इन्ट्रेस्ट्स  झाफ़दि  जनरल  पब्लिक
 ।

 ये  अल्फ़ाज़ रखने  के  मायने तो  यह  होंगे  कि  लोग हर

 रोज  अदालत में  खड़े  रहें  प्रौर हर  रोज़  फ़सले होते  सुप्रीम  we  नापने  जजमेंट  में

 प
 2

 की  बात  कही  थी  ।  झगर  परपज़  ”  रखा  जाये  ,  तब  तो  ठीक  हो  सकता

 a  कौर  वह  बात  समझ  में  झरा  सकती  थी ।  लेकिन  बैच
 के  अलफ़ाज़  भी  गए

 झर

 ee

 न  प

 क
 ी  में
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 टु  टि  दि  लाइफ़
 ara

 दि  कम्यूनिटी  के  अ्रलफ़ीज़ भी  गए
 ।  अब तो

 इस  प्राचीन को

 बहुत  वाइड  कर  दिया  गया

 पहले  बहस  इन
 भ्रल्फ़ाज़

 पर  थी  ,  लाइकली  टु  प्रोमोट  दि
 इकॉनोमिक  डेवेलपमेंट  श्राफ़

 fe

 उनकी  जगह  पर अ्रब इन इन  अलफ़ाज़ को  रख  दिया  गया  दि  इन्ट्रस्ट्स  आदि दि

 जनरल  पब्लिक  5.0  इसका  मतलब  तो  यह  है  कि  भ्रमर  कोई  areal  एक  फ़ैक्ट्री तो  वह  भी

 इन्ट्रस्ट्स  प्राप़्त  दि  जेनरल  पब्लिक  के  लिये  ही  होगी  |  उस  फ़ैक्ट्री  में  बनी  चीज़  आराम  लोगों  के  इस्तेमाल

 के  लिये  नहीं  तो  कौर  क्या  होगी
 ?

 इसलिये  मैं  यह  समझता  हूं  कि  दि  इन्ट्रस्ट्स  साफ़  दि

 जेनरल  पब्लिकਂ  के  अलफ़ाज़  रखने  का  नतीजा  सिवाये  लिटिगेशन  को  बढ़ाने  are  कम्पनी

 पब्लिक
 को

 तक्लीफ़  देने  के  कुछ  नहीं  होगा  |  इस  टर्म  को  अच्छी  तरह  से  डेफ़ाइन कर  दिया

 स्पेसिफिक  परपज़  का  जिक्र  कर  दिया  तो  ठीक  होता  ।  लेकिन  मिनिस्टर  साहब  ने

 कॉंस्टीट्यूददान में  से  कुछ  लफ्ज  पढ़  कर  सुना  जिनका  ज़िक्र  फ्रीडम  साफ़  स्पीच  के  सिलसिले  में

 किया  गया
 था

 ।  में  अज़ं  करना  चाहता  हूं  कि  उस  सिलसिले  में  इस्तेमाल  किये  गये  दि  इन्ट्रस्ट्स

 am  fe  जनरल  पब्लिकਂ  के  भ्रलफ़ाज़  को  लेंड  एक्वीजिशन  के  मामले  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा

 सकता है  ।

 इस  लिये  यह  ज़रूरी  है  कि  दि  greece  ग्राफ़  दि  जनरल  पब्लिकਂ
 को

 डेफ़ाइन  किया

 जाय  ae वह  ॒  परपज  के  लिये  हो  |
 अगर  इस  में  परपजਂ  रखा

 तो

 तमाम  हाउस  सैदिसफ़ाइड होगा  ।

 राज  की  ज़मीन  पर  सीलिंग  लगाई  जा  चुकी  है
 ।

 उनकी  ज़मीन  छिन  चुकी  हैं  ।

 wa
 वे

 दो
 चार  चार  एकड़  के  भ्रामक  रह  गये  हैं  ।  सरकार  उन  से  दूध  कौर  ग्रेन  लेना  चाहती है

 शर
 उनके  लड़कों  को  पुलिस  ate  फ़ौज  में  लेना  चाहती  वे  लोग  सब  तरफ़  से  मुल्क  कौर  सरकार

 की  सर्विस कर  रहे  हैं  लेकिन  वे  राज  लाचार  हो  कर  बैठ  हुए  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  यह  गवर्नमेंट

 तो  अंग्रेज़  से
 भी

 ज्यादा  सख्त  है  |  उन  लोगों  के  दस-दस  बच्चे  होते  वे  कैसे  ज़ारा  करें
 ?

 are  फ़ैमिली  प्लानिंग  का  बहुत  ज़िक्र  होता  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  रिच  मैन  के  कम  बच्चे  होते

 जबकि  इस  बारे  में  ग़रीब  आदमियों  पर  ज्यादा  मार  होती  है  ।  जब  से  इस  बिल  का  चर्चा  हो  रहा

 वे  लोग  बहुत  परेशान हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  यहां  पर  वाज़  पर  प्ले  किया  जा  रहा  है--कभी  कुछ  लफ्ज़

 लिख  देते  हैं
 कभी

 लेकिन  मतलब  वही  यानी  केपिटलिस्ट्स को  ज़मीन  दिलवाई  जाये  ॥

 इसके
 मुकाबले  में  गरीब  आदमियों  जिनकी  हालत  पहले  ही  बहुत  खराब  हो  चुकी

 जिनकी

 जमीन छिन  चुकी  कोई  सेफ्टी  नहीं
 दी

 जा  रही  है  ।

 जहां  तक  जमीन  हासिल  करने  का  सवाल  वे  लोग  इस  बारे में  सौदा  जिनके  लिये

 सरकार
 की

 तरफ़  से  यह  बिल  लाया  गया  है  ।  इस  में  कौन  सी  रुकावट  है
 ?

 में  मकान  बनाना

 चाहता
 तो

 में  सौदा  मुझे  जमीन  मिले  या  न  मिले  |  लेकिन  वे  लोग  समझते  हैं  कि  सौदा  करने

 से मूदिकिल  होगी  |  इसलिये  वे  गवर्नमेंट  की  मदद  से  ग़रीब  mahal  को  उनकी  ज़मीन  से  डेप्राइव

 करना  चाहते  जिसके  बिना  उनका  ज़िन्दा  रहना  नामुमकिन  है  ।  तमाम  इंडिया  मुल्क

 के  कोने-कोने  से  भ्राता  करा  रही  है  कि  किसी  तरह  से  हमें  बचाओ  |

 जिस  ग़रीब  areal  की  ज़मीन  ली  जा  रही  वह  इन्साफ़  पाने  के  लिये  नीचे  ऊपर

 हाई  कोर्ट  लेकिन  उसकी  कोई  परवाह  नहीं  की  गई  ।  जब  वह  बहुत  रुपया  बचें  कर
 के
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 {  लहरों

 सुप्रीम  कोर्ट  तो  वहां  उस  को  जस्टिस  मिला
 ।

 अरब  सुप्रीम  कोर्ट  के  उस  जजमेंट  को  किक  किया

 जा  रहा हे  और  उस  ग़रीब  झ्रादमी  को  उसकी  ज़मीन  से  डेप्राइव  किया  जा  रहा  जिसके  लिये

 उस  ने  हज़ारों  रुपये  ख़र्चे  किये  |

 एक  बात  तो  यह  है  कि  को  डेफ़ाइन  किया  जाये a  दूसरे  यह  देखना  है
 कि

 जिन  लोगों  को  हम  ज़मीन  से  करने  जा  रहे  जिनकी  इतनी  बड़ी  फ़ैमिलीज़  उनके  लिये

 हम  ने  झ्राल्टरनेटिव  क्या  रखा  उन  को  हम  क्या  रोजगार  दगे  ।  जहां  तक  उनको  मार्केट  वैल्यू  देने

 का  सवाल  में  चाहता  हं  कि  सरकार  दस  फैमिली  को  उनकी  ज़मीन  से  डे प्रा इव कर

 के--वे लोग  अनपढ़  वे  टेक्निकल  नहीं  हैं  पौर  कोई  ट्रेड  नहीं  करते  a-—Ae  कहना  चाहती  है  कि

 हम  तुम
 को

 माउंट  वैल्यू  देंगे
 ।

 यह  मार्केट वैल्यू  क्या  है
 ?

 हम  लोग  हर  रोज़  देखते  हैं  कि  अदालत  में

 यह  कहा  जाता  है  कि  चार  पांच  साल  की  औसत  वह  मार्केट  |  राज  सब  चीजें

 ब-दिन  महंगी  होती  जा  रही  लेकिन  अदालतों  के  मुताबिक  मार्केट  वैल्यू  के  मायने  पांच  साल  का

 एवरेज  जोकि  कुछ  भी  नहीं  Bray  है  ।  प्यार  गवर्नमेंट  किसी  काम  के  लिये  लैंड  एक्वायर

 तो  ठीक  लेकिन  जहां  तक  कैपिटलिस्ट  क्लास  के  लिये  ज़मीन  एक्वायर  करने  का  सवाल

 नगर वे  लोग  aa  में  सौदा  कर  के  ज़मीन  हासिल  नहीं  कर  तो  कम  से  कम  यह  प्राचीन

 किया  जायें  कि  fam  पब्लिक  परपज  के  लिये  ज़मीन  एक्वायर  की  जाये  ।  उस  जमीन  से  उजड़े  हुए

 फ़ैमिलीज़  के  लिये  एक  ख़ास  स्पेशल  मार्केट  वैल्यू  हो  ।  उन  को  ख़ास  काम्पैंसेशन  देने  पर  ग़ौर  किया

 जाये  ।  जैसे  कोई  भ्रामक  एक  फ़ैक्ट्री  लगाता  है  ।  जिस  जगह  पर  एक  फ़ैक्ट्री  लगती  उस  जगह  पर

 श्र  भी  बहुत  सा  डिवेलपमेंट  का  काम  हो  जाता  है  ।  वहां  पर  सड़क  बन  वहां  पर  दुकाने

 खुल  जाती  वहां  पर  मंडी  बन  जाती  है  ।  ये  जो  दुकानें  बन  जाती  दस-दस  कौर  पंद्रह-पंद्रह

 जिन  को  कम्पनी  वाले  बनवा  लेते  उनका  ये  किराया  भी  खाते  हैं  लेकिन  उनका  उस  फैक्ट्री  से

 कोई  ताल्लुक नहीं  होता  है
 ।

 ये  दुकानें
 भी

 उस  जमीन  पर  बनती  जिसको  एक्वायर कर  के  उस

 को  दिया  जाता  है  ।  क्या  कभी  श्राप  ने  सोचा  है  कि  जिस  से  ज़मीन  ली  गई  उसको  भी  इस  में  से

 कुछ  हिस्सा  उसके  लिये  भी  इस  में  कुछ  ज़मीन  अलग  से  रखी  जाये  ताकि  वह  भी  दुकान  बना

 कर  वहां  पर  कुछ  काम  कर  सके
 |

 क्या  ग्रुप  ने  कोई  इस  तरह  का  इस  में  रखा  है  कि  उस

 ज़मीन  का  एक  चौथाई  हिस्सा  या  एक  तिहाई  हिस्सा  उस  को  मिलेगा  ताकि  वह  भी  कुछ  कर  वह

 भी  अपना  गुज़र  बसर  कर  सके  ।  को  चाहिये  कि  श्राप  देखें  कि  वह
 भी

 यह  जो  प्रासपैरिटी

 उस  में  हिस्सा  उस  को  एन जाय  करे  ।  लेकिन  उस  बेचारे  को  न  कोई  दुकान  सिलेगी  शर  न  ही

 उसको  या  उसके  बच्चों  को  उस  फैक्ट्री  में  कोई  नौकरी  ही  मिलेगी  are  वह  गरीब  इधर  उधर  मारा

 मारा  उसको  पूछने  वाला  कोई  नहीं  होगा  ।  क्या  उसको  नौकरी  वगैरह  वहां  पर  देने  में  कोई

 रुकावट  है  ।  ड्राप  ने  तो  सिफ  यहां  पर  जनरल  इंटरेस्ट  की  बात  लगा  दी  है  कौर  उस  को  अ्रमल में में

 ला  कर  ड्राप  कई  फैमिली  को  उजाड़  देंगे  |  उन  पर  रहम  करें  ।  यहां  पर  जो  लफ्ज़  रखे  हैंउन

 में  कोई  सदाकत नहीं  है  ।  इसका  नतीजा  यही  होगा  कि  वह  गरीब  areal  मारा-मारा  लि

 सेशन  में  फंसेगा  उजड़  जायेगा ।

 कल  कोई  भाई  मेरे  पास  रात्रे  ्र  कहने  लगे  कि  उनके  लिये  स्टेशन  बनवा  दिया  जाये  ।  में  ने

 उन  से  कहा  कि  स्टेशन  की  बात  मत  करो  क्योंकि  स्टेशन  बन  जायेगा
 तो

 तुम्हारी  ज़मीन  जाती

 रहेगी  श्र  तुम  बेज़मीन  हो  जागे
 ।

 स्टेशन  बन  गया  तो  सड़कें
 भी

 नज़दीक  में

 शी  कारखाने  भी  बनेंगे  सब  कुछ  होगा  इस  सब  का  नतीजा  यह  होगा कि  तुम  को
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 अपनी  जमीन
 से  हाथ  धोना  कोई  ही  तुम्हारी  जमीन  ले  जायगा  कौर  तुम  मारे  मारे

 फिरोगे ।

 गांव  के  लोग  भी  चाहते  हैं  कि  उन  के  यहां  सड़कें  उन  के  लिये  वही  सुविधायें मुहैया  की  जायें

 जोकि  दूसरों  के  लिय  मुहैया  की  गई  उन  के  पास  भी  उतनी  ज़मीन  तो  कम  से  कम  हो  जिस  में  से

 वे  रखना  गुजर  बसर  कर  सकें
 |

 लेकिन  राज  हो  यह  रहा  कि  ज़मीन  पर  भी  सीलिंग  लगा  दी  गई

 है  जिस  से  भ्रमित  जमीन  रखी  नहीं  जा  सकती  जिस  से  भ्रमित  खरीदी  नहीं  जा  सकती  है  कौर

 जिन  के  पास  उस  से  ज्यादा  थी  वह  उन  से  छीन  ली  गई  है  ।  इस  तरह  की  बातों  ने  बहत  गड़बड़ी  पैदा

 कर  दी  है  ।  लोगों  को  मार  दिया  गया  है  ।  पाइंदा  क्या  श्राप  यह  उम्मीद  कर  सकते  हैं  कि  एक  किसान

 का  लड़का  बच्चे  को  कालेज  में  भेज  सकेगा  या  इंग्लैंड  में  पढ़ने  के  लिये  भेज  सकेगा  |  यह  सोदा

 मिस्टिक  गवर्नमेंट  है  जिस  में  कम्पनियों  के  लिये  तो  इतना  कुछ  किया  जा  रहा  है  लेकिन  दूसरी  तरफ

 जो  fara  उस  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  पौर  उस  से  उस  की  ज़मीन  छीनी  जा  रही

 है  और  इन  कम्पनियों को  दी  जा  रही  है  ।  गरीब  शझ्रादमियों  की  जबान  बन्द  कर  के  पब्लिक  इंटरेस्ट

 में  ही  हमारी  ज़मीन  पर  श्राप  ने  सीलिंग  लगा  दी  जिस  का  नतीजा  यह  है  कि  हमारे  जो  लड़के  वे

 पढ़  नहीं  सकते  हम  लोग  शहरों  में  रह  नहीं  सकते  हम  को  मजदूर  बनाया  जा  रहा  है  ।  जो  गरीब

 ment  पोलटरी  फोन  से  या  डेरी  से  थोड़ा  बहुत  कमाता  उस  की  ज़मीन  इस  बहाने  पर  ली
 जायगी

 कि  इस  से  कंट्री  का  डिवेलेपमेंट  होगा  लेकिन  were  कंट्री  का  डिवेलेपमेंट  होना  है  तो  यह  क्या  केवल

 हमारी  कास्ट  पर  होना  है  ।  यह  हमारी  कास्ट  पर  नहीं  होना  चाहिये  |  जमीन  से  हम  को  डिज़ाइन कर

 के  कंट्री  हो  यह  हमें  मंजूर  नहीं  है  ।  ग।ल्उस्मिथ ने  जो  कहा  वह  में  दोहराता  पै  जेटली  वंस

 डेस ट्रायड  कैन  नेवर  बी  रेस्टोरेंट  सगर  साधते  हा  दिया  तो  से  जाग  at  शिलिंद  प  लिये  जवान

 काम  करने  के  लिये  मिल  न  पुलिस  के  लिये  आदमी  मिल  सकेंगे  कौर  जो  गरीब  आदमी  हैं  वे

 गलियों में  पड़े  मज़दूरी  करने  पर  उन  को  मजबूर  होना  पड़ेगा  |  प्राप  ये  जो  कं पिट लिस्ट  इस

 को  सीघे  ज़मीन  खरीदने  कयों  नहीं  देते  श्राप  कयों  बीच  में  पड़ते  सोधे  ग्रुप  इन  को  सौदा  करने

 दो  |  क्या  ये  जमीन  की  कीमत  प्रदा  नहीं  कर  सकते  थ  प्यार  कर  सकते  हैं  तो  श्राप  इव  के  लिये

 क्यों  एक्वायर करते  हैं  ।  तक  बिड़ला  इरादी  ने  जो  ज़मीन  खरीदी  जो  कारवाने  चलाया

 हैं  इन  सब  के  लिये  क्या  गवर्नमेंट  ने  ज़मीन  एक्वायर  कर  के  दी  है
 ?

 प्यार  नहीं  दी  है  तो  प्रत्  क्यों  इस

 तरह  की  ज़रूरत  श्राप  को  महसूस  हो  रही  है  ।  क्यों  श्राप  उन  के  लिये  ये  सब  काम  करते  व्यक्ति

 की  कीमत  पर  जिस  का  लड़का  काश्मीर  में  सेवा  कर  रहा  उस  की  कमी  अजित कर  ली  गई  हैं
 ।

 हालात  में  में  निहायत  प्रदान  से  गवर्नमेंट  से  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  वह  इन  लोगों  की  रक्षा

 करे  कौर  हिन्दुस्तान  में  रेवोल्यूशन  की  सुरत  पैदा  होने  की  नौबत  न  दे  ।  ऐसी  सुरत  श्राप  को
 यहां

 नहीं  पैदा  करनी  चाहिये  जिस  से  ब्लड  रेवोल्यूशन  हो  जाये  |  देहातों  के  अ्रन्दर  लोग  भी  पढ़

 लिख  रहे  हैं  कौर  उन  में  भी  जागृति  पदा  हो  रही  है  ।  भ्रमर  श्राप  ने  यह  चीज़  की  तो  लोग  म्यों  मरने

 हो  जायेंगे  शौर  तब  क्या  हालत  होगी  इस  का  प्रदान  लगा  सकते  हैं  ।  इस  वास्ते ड्राप  उन  के

 जज़बात  से  न  खेलें  भ्रमर  ग्रुप  खेलें  तो  यह  जो  कंपिटलिस्टिक  गवर्नमेंट  है  यह  एक  तरफ  होगी

 सारी  कंट्री  में  रेवोल्यूशन  हो  जायगा  उसे  रोक  नहीं  सकेंगे  ।  मेहरबानी कर  के  लफ्जों  से

 श्राप न  यह  जो  पब्लिक  इंटरेस्ट  है  इस  से  श्राप  न  गरीब  की  जात  से  न  खेलो  ।  यदि

 श्राप  ने  ऐसा  किया  तो  जो  गरीब  वह  पिस  जायगा  श्र  प्राय  का  यह  जो  सोशलिस्ट  पीटने  का

 सारा  यह  धरा  का  घरा  रह  जायगा  |  इस  वास्ते  क्त  पर  ही  श्राप  सम्भल  जायें  इन  गरीबों

 के  लिये  भी  कुछ  इन  को  इन  की  ज़मीनों  से  बेदखल  न  करें  ।

 Fo  Wo
 )  महोदय
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 अध्यक्ष
 महोदय

 :
 कितना  यह  चलेगा  |  बहुत  से  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  यदा पाल  सिह  :  अध्यक्ष  स्वतंत्र  पार्टी  को  केवल  पांच  मिनट  ही  oath

 तलक  मिल  पाये  हैं  ।

 meal  महोदय
 :

 मुझे  अफसोस  हैं  कि  स्वतंत्र  पार्टी  को  इतना  ही  समय  मिला  है  |

 श्री  त्यागी
 :

 हाउस  जितना  इस  में  इंटरेस्ट  ले  रहा  उस  को  दे  aga स्पा  BN  तो  ऐसा  मालूम

 पड़ता  है  कि  टाइम  बढ़ाना  ही  पड़ेगा
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 माननीय सदस्य बहुत  मुख्तसिर  बोलें  |  पांच-पांच  मिनट  में  वे  अपना

 भाषण  समाप्त  कर  दें  ।

 श्री go
 चौथ

 :  यह  बात  ठीक  है
 कि

 इस  कानून  को  हमें  बनाना  होगा
 कौर

 जो मूल

 कानून  उसमें  तबदीली  करनी  होगी  ।  मगर  हमारे  सामने  सवाल  यह  है  कि  आखिर

 पब्लिक परपज  है  क्या  ?  जैसाकि  माननीय  त्यागी  जी  ने  alt  कहा  कि  यह  जो  कानून  बनाया

 जा  रहा  इससे  जो  बड़े  लोग  हैं  उनको  ही  लाभ  उनको ही  फायदा  होगा  जो  छोटे

 पैमाने  पर  काम  करते  उद्योग  करते  उद्योग  चाहते  उनको  इससे  कोई  फायदा  होने  वाला

 नहीं है  ।  यह  भ्रमणी बात  नहीं  है  ।  जो  कुछ  त्यागी  जी  ने  कहा  मैं  उसको  स्पोर्ट  करता  हूं  |

 जो  मूल  कानून  है  वह  उस  ज़माने  में  बना  था  जबकि  हम  ने  यह  सोचा  भी  नहीं  था  कि  हमारे

 देश  में  इतने  बड़े  पैमाने  पर  उद्योग  स्थापित  होंगे  और  इतने  प्रतीक  पैमाने  पर  हमको  जमीन  की

 जरूरत  होगी  |  हमने  जो  बड़ी-बड़ी विकास  योजनायें  चला  रखी  fra  स्थानों पर  चला

 रखी  वहां पर  हजारों  फैयमलीज़  हैं  जिनको  हटाया  जा  रहा  है  या  जिनको  हटा  दिया  गया  है  ।

 हमारे  इलाके  बिहार  में  दामोदरवैली हटिया  tak  एक  माननीय  aa

 सदस्या  ने  गुझना  का  नाम  लिया  है  ।  वहां  से  बहुत  ही  बड़े  पैमाने  पर  जमीन  से  लोगों  को  हटाया

 गया  है  हटाया  जा  भी  रहा  है  ।  सवाल  पैदा  होता  है  कि  उनका  रिहेबिलिटेशन  कसे  किया

 जाए  ।  उनको  करने  की  कोई  व्यवस्था  इस  कानून  में  ऐसा  नज़र  नहीं

 है  ।  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  उनके  पुनर्वास  की  कोई  उचित  व्यवस्था  की  जाए  |  इसमें  यह  कह

 दिया  गया  है  कि  मार्किट  वैल्यू  में  १५  परसेंट  जोड़  करके  उनको  दे  दिया  जाएगा
 ।

 जिन  लोगों  के  लिए

 हम  जमीन  सोचा  जाए  तो  तो  वे  सैकड़ों  गुना  मुनाफा  उससे  कमायेंगे  क्योंकि  ये

 ज़मीनें  बड़ी  कम्पनियों  के  लिये  ही  ली  जब  ज़मीन  हम  लोगों  सेले  लेते  हैं  तो

 खाली  पन्द्रह  परसेंट  माकिट  वैल्यू  से  अधिक  हम  उनको  देते  हैं
 ।

 श्राप  देखें  तो  भ्रापको  पता

 चलेगा  कि  बीस  पच्चीस  साल  बाद  उस  जमीन  की  कीमत  कितने  ही  गुना  बढ़  जायेगी  ।  ऐसी  सुरत  में

 पन्द्रह  परसेंट  अधिक  देने  के  बजाय  अगर  पन्द्रह  बीस  साल  बाद  जो  उसकी  माकिट  वैल्यू

 उसके  हिसाब  से  मझावउ चय  तब  तो  बात  कुछ  समझ  मेरा  सकती  है
 ।

 इस  तरह  से  मैं  समझता  हुं  कि

 यह  जो  पन्द्रह  परसेंट  की  बात  इसमें  रखी  गई  है  यह  बिलकूल  गलत  है  इसको  बदलना  चाहिये  |

 उचित  कम्पेन्सेशन  देने  का  प्रबन्ध  झ्रापकी  तरफ  से  किया  जाना  चाहिये  |

 साथ  ही  साथ  amar  यह  भी  सोचना  चाहिये  कि  उनका  रिहैबिलिटेशन  किस  प्रकार

 से  किया जा  सकता  जो  ढेबर  कमीशन  बैठा  उसने  एक  सैम्पल  बताया  है  ।  उसने  बताया

 है  कि  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  के  लिए  कितनी  को  बेजमीन  किया  गया  है  ate  कितनी

 काम्पैंसेशन  उनको  दी  गई  है  कौर  इस  मामले  में  हम  कितनी  दूर  गए  हैं  ।  उसने  कहा  है  कि

 मैथोन  डैम  में  करीब  तीन  हज़ार  फैमिली  को  हटाया  गया
 झर

 उनमें  से  हम  केवल  ४६४ को  ही

 बसा सके  हैं  ।  मधुरानी  डैम  में  २६.०  ०.फैयमलीज़  को  हटाया  गया  कौर  उनमें  से  केवल  एक  सौ
 फैमिली
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 को  मुश्किल  से  बसाया  जा  सका  है  ।  यही  हालत  हीराकुड  डैम  के  बारे  में  तथा  दूसरी  योजनाओं  के

 बारे  में  है  ।  सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  एक  दफा  तो  हम  उनको  पैसा  दे  देते  माकिट  वैल्यू के

 हिसाब  से  मगर  उसके  बाद  हम  उनकी  कोई  सुध  नहीं  लेते  पैसा  ले  चुकने  के  बाद  उनकी  हालत

 होती  इसका  हमें  कुछ  पता  नहीं  होता  है  ।  जिन  लोगों की  जमीन ले  ली  जाती  उनमें  कोई

 स्किल  तो  होती  नहीं  काम तो  कोई  वे  जानते  नहीं  हैं  जिससे  उनको  कारखानों में  नौकरी  मिल

 कौर  उनको  बेकार  रहना  पड़ता  है  ।  जमीन  से  तो  वे  घो  ही  बैठते  उनका  पैसा  भी  कुछ

 दिन  बाद  खत्म  हो  जाता  है  ।  नतीजा यह  होता  है  कि  हजारों  की  संख्या  में  वे  बेजमीन  के  मजदूर  हो

 जाते  | और  एक  प्रौद्योगिक  केन्द्र  से  दूसरे  औद्योगिक  केन्द्र  में  चलते  जाते  हैं  ।  इस  बात  का  हम  लोगों

 को  बड़ा  तीखा  अनुभव है  ।  रूरकेला में  जिन  लोगों  की  जमीन  ली  गई  उन  लोगों  को  कौर जगह

 उचित  तरीके  से  बसाने  के  उन्हें  काम  पर  लगाने  के  बीस  मील  दूर  हटा  दिया  गया  है

 उनको  रूरकेला  में  काम  नहीं  मिला  ।  कुछ  दिनों  तक  वे  रूरकेला  में  श्रनस्किल्ड  मजदूर  का  काम

 करते  हैं  जब  वहां  पर  कंस्ट्रक्शन  खत्म  हो  जाता  है  तो  वे  हटिया  में  चले  जाते  नतीजा  यह

 होता  है  कि  जब  जमीन  ले  ली  जाती  है  तब  वे  बेजमीन  मजदूर  प्रथम  की  तरह  से  यहां  से  वहां

 हटते  रहते  हैं  पौर  उनकी  तबाही  होती  है  ।

 इसलिये मेरी  दरख्वास्त  है  कि  कम्पेस्दोशन  के  मामले  में  हम  यह  न  ata  कि  वैल्यू

 क्या है  बल्कि  यह  सोचना  चाहिये  कि  पन्द्रह  या  बीस  वर्षों  बाद  उसकी  वैल्यू  क्या  होगी  ।  लोगों

 को  कम्पेन्सेदान  देने  के  मामल  में  यह  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  कि  जिस  उद्योग  के  लिये  जमीन  ली

 जाती  है  किसी  उसमें  ही  उसको  काम  मिले  उसके  रहने  की  व्यवस्था  भी  वही  पर  होनी

 चाहिये  |  श्र  उस  उद्योग  या  प्रोजैक्ट  के  कुल  खर्चे  में  ही  एक  हिस्सा  इनके  फिर  से  बसाने  का  खर्चे

 mara  शामिल  हो  ।  ढेबर  कमीशन  की  भी  यही  सिफारिश  थी  ।

 गजराज  tae  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  संविधान

 भर  कानन  के  समस्त  निवंचनों  के  विरुद्ध  है  ।  यदि  इसे  पारित  कर  भी  दिया  जाय  a  हाल  के  मामले

 में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  को  दृश्य  कर  दिया  जाये  तब  भी  उसके  बारे  में  प्राय

 ग्रा धारों  पर  प्रार्थना  की  जा  सकेगी  |  मेरा  निवेदन है  कि  प्रयोजनਂ  तो  भली  प्रकार समझ

 में  रमने  वाली  धारणा  है  परन्तु  सामान्य  जनता  के  हित  में  शब्दों  के  विभिन्न  अर्थ  लगाये  जा  सकेंगे
 ।

 छोटे  छोटे  मालिक  मुकदमेबाजी  का
 खर्च

 नहीं  कर  सकते
 |

 श्री  Fo  ले  मौर  :  मैंने  अपना  संशोधन  संख्या  २३  प्रस्तुत  किया  है
 ।

 सहकारी  संस्थाओं की  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  ।  मेरा  निवेदन यह  है  कि  सहकारी  समितियों

 को  भी  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  कौर  इस  प्रयोजन  के
 विधेयक

 में  उपयुक्त

 संशोधन
 की

 आवश्यकता  है  ।  मेरा  यह  भी  मत  है  कि  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक

 के  लिये  सरकार  की  भ्रालोचना  की  है  उन्होंने  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  ।  स्थिति  उतनी

 खराब  नहीं  जितनी कि  बताई  जा  रही  है  ।  जो  समवाय  कमी  अजित  करेगी  उनको  मुआवजा  तो

 देना ही  होगा  ।  मुआवजा  तथा  अन्य  शर्तों  के  मामले  सरकार  की  स्थिति  में  कुछ  परिवर्तन  नहीं  भ्राता

 है
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  स्थिति  बड़ी  साफ  कर  दी  है  ।  सहकारी  संस्थाओं  के  बारे  में  स्थिति

 बिल्कुल  स्पष्ट  मैं  अपने  संशोधन  पर  अधिक  बल  नहीं  देता  ।

 श्री  राम  रतन  गुप्त
 :

 खेद  है  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  सरकार  की  स्थिति  को  बड़ा

 गलत  समझा  गया  Z|  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  तथ्यों  को  तोड़  मरोड़  कर  पेदा  किया  इस  विधेयक

 अ्रंग्रेजी  में  ।



 RRR  we  विधेयक )  RE  2ERR

 रामरतन

 की  झ्रावश्यकता  उत्तर  प्रदेश  के  एक  मामले  के  कारण  उत्पन्न  हुई  ।  वहां  इस  बारे  में  जो  अधिनियम

 लागू  है  उसमें  से  किसी  के  भ्रन्तगंत  भी  कोई  कृषि  भूमि  कृषि  से  भिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  जीत  नहीं

 की  जा  सकती  है  ।  भागीदारी  की  कमी  भी  कृषि  के  अतिरिक्त  ah  किसी  उदेश्य  के  लिये

 बेची  नहीं  जा  सकती  ।  ये  बड़े  महत्वपूर्ण  तथ्य  हैं  जिन्हें  areal  से  प्रो  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जिस

 क्षेत्र  की  भूमि  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  *#यायालय  ने  foray  दिया  है  वहां  केवल  चार  दिन  पूर्व  २००

 रुपये  प्रति  बीघा  भूमि  प्रति  हो  जाती  थी  |  अतः
 मेरा  निवेदत  है  कि  भूमि  aor  के  मामलें  में  विभिन्न

 सरकारों  की  कठिनाइयों  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  सम्बन्ध  में  भी  भूमि  अजित  करने  में  बहुत  सी  कठिनाइयां  त्र

 हैं  |  मुख्य  प्रीमियम के  उपबन्धों  के  कारण  कार्यवाही  करने  में  भी  देर  हो  गयी  ।  यह  संशोधन

 हैं  क्योंकि  भूमि  के  aor  में  कठिनाइयां  होने  के  कारण  देश  के  औद्योगिक  विकास  में  बहुत  रुकावट

 पदा  हो  रही  हैं  ।  यह  कहना  गलत  होगा  कि  उन  उद्योगों  के  लिये  कमी  का  ह  लोकहित  में  नहीं

 है  जिनके  लिये  सरकार  ने  व्यापक  छानबीन  करके  लाइसेंस  जारी  किये  हैं  ।  किस  प्रकार का

 परिवर्तन ठीक  नहीं  समझा  जायेगा  ।

 श्री  यशपाल सिंह  (  )  अध्यक्ष  हमारे  खाद्य  मंत्री  महोदय  ने  जब  इस  बिल  पर

 ५  दिन  का  समय  मांगा  था  उस  वक्त  हमें  पता  नहीं  था  लेकिन  उसको  पढने  के  बाद  पता  लगा

 कि  इस  मनहूस  बिल  की  शक्ल  के  ऊपर  गाजा  पाउडर  मलने  के  लिए  यह  ४,  ५  दिन  का

 समय  उन्होंने मांगा  था  ।  लेकिन  हम  देख  रह ेहैं  कि  वह  गाजा  दौर  पाउडर  रह  नहीं  सका  करार

 श्री  त्यागी  जैसे  स्पष्ट  वक्ताओं  ने  उसकी  शेरिल  सूरत  को  खोल  कर  दिखला  दिया  है  ।  इसे

 पढ़ने  के  बाद  पता  लगा  हैं
 :--

 कि  यह  afa  इसलिए  अर्जित  की  जा  रही  है  जिस  पर  जनहित  के  लिए  स्थापित

 एक  उद्योग  के  लिये  इमारत  बनाना  हैं  |

 जहां  तक  स्कूलों  प्रौढ़  कालिजों  का  ताल्लुक  है  जहां  तक  एजूकेशन  का  ताल्लुक  ह  उनके  लिए  at

 हम  जितनी भी  जमीन  चाहिए  वह  देने  के  वास्ते  तेयार  हैं  ।  मेरी  कांस्टिट्यूएंसी यहां  से  सिफ॑  ५०

 मील है  ।  मेरे  साथ  माननीय खाद्य  मंत्री  महोदय  चलें  में  एक  हजार  एकड़  जमीन  स्कूल  कौर

 कालिजों
 के  लिये  मुफ्त  दिलवाता  हूं  बगैर  किसी  रुकावट  के  दिलवाता  हूं

 लेकिन  स्कूल  प्रौढ़
 कालिजों

 के  नाम  जो  कि  आदमखोर  उसको  पनपने  का  मौका  देना  कौर  परासाइट  ग्रोथ

 को  भ  बढ़ने  का  मौका  देना  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  के  साथ  विद्रोह  करना  है  |  हम  यहां एक  जनतन्त्र

 के  मन्दिर में  बैठे  हुए  जिन  ८५  फीसदी  किसानों  के  वोट  लेकर  हम  यहां  कराये  हैं  उन
 ८५

 फीसदी

 किसानों  को  सिफ॑  १४००  ख़ानदानों  के  हाथ  में  खेलने के  लिये उन  १४५००  सरमायेदारों  के
 सामने

 इस  तरह  से  डाल  दिया  गया  है  जैसे  कि  शेर  के  सामने  बकरी  को  डाल  दिया  जाता  है
 |  यह  बिल

 किसान  को  इस  तरह  से  डालने  के  लिये  लाया  गया  है  ।

 नगर  अस्पतालों की  बात  झ्र गर  पब्लिक  के  फायदे  की  बात  स्कूलों

 कुलों  की  बात  हो  तो  जमीन  की  कोई  कमी  नहीं  राज भी  चलिए  हम  श्र  को  हजारों  एकड़

 जमीन  दिलवाने  के  लिये  तैयार  हैं  लेकिन  सरमायेदारों  के  tee  को  aa  करने  के  लिये  इस

 तरीके  से  जो  यह  विल  frat  गया  है  हम  उसकी  पुरनोराभुखालफत  करते  हैं  विरोधी  दल  के  सदस्यो
 की  बात  तो  रहने  श्राप  स्वयं  अपनी  पार्टी  के  को  फ्रीडम  श्रौफ  वोट

 दीजिये  तो  श्राप  देखेंगे  कि  ag  स्वयं  am  के  इस  बिल  के  खिलाफ  वोट  देंगे  ।  वे  इस  के  हक  में
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 (  )  विधायक  २३३४

 वोट  नहीं  देंगे  ।  पार्टी  डिसिप्लिन  के  नाम  पर  श्राप  यह  चाहते  हैं  कि  Le}  फी  सदी  जनता  का  गला

 घोंटा  जाय  तो  यह  चीज  बर्दाश्त  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  इस  बहुमत  को  इसलिए  इस्तेमाल

 न  कीजिये कि  उससे  ण  फी  सदी  जनता  को  जिबह  किया  जाय  बल्कि  बहुमत  को  श्राप  प्रिया  काम

 के  लिए  इस्तेमाल  कीजिये  |  इसके  हर  जगह  बहुमत  चलता  भी  नहीं  है  ।  हम  श्राप  जानते

 हैं  कि  झाप  सिग्रेट  पीने  वालों  की  तादाद  ज्यादा  हुक्का  पीने  वालों  की  तादाद  ज्यादा  कालिजों

 art  यूनिवर्सिटीज से  पास  होने  वालों  में  थर्ड  डि वीज नर्से  की  तादाद  ज्यादा  है  लेकिन  उन  थर्ड  fedoras

 को  एडमिनिस्ट्रेशन  का  काम  नहीं  सौंपा  जा  सकता  है  ।  वहां  के  लिये  तो  वहां  पांच फी  सदी  नव

 युवक  लेने  पड़ेंगे जोकि  wee  पास  हुए  यह  खेद  का  विषय  है  कि  art  इस  बिल  द्वारा

 संख्यासुर  के  प्रकार  पर  ८५  फी  सदी  जनता  का  गला  घोंटा  जा  रहा  है  यह  बिल  किसानों के

 अस्तित्व  को  खतरे  में  डालने  के  लिए  कौर  उनको  मिटाने  के  लिए  लाया  जाता  है

 म
 एक  छोटा  सा  किसान  हूं

 ।
 में  एग्रीकल्चरल  परपज  के  लिए  जब  गेहूं

 को
 पानी  ट्यूब

 वल

 से  देता  जब  में  गन्ने  को  पानी  देता  हं  तो  मुझ  से  सरकार  १८  नये  पैसे  फी  यूनिट  के  हिसाव  से  चाज

 करती हैं  ।  कौर  सब्जी  वगैरह  को  जो  हम  पानी  देते  हैं  उसके  लिए  हम  से  सरकार  १८  नये

 पेसे  प्रति  त्र  निट  चाज॑  करती  हे  लेकिन  उसके  विपरीत  बिड़ला  साहब  को  fees  डेम  की  जो  बिजली

 दी  गई  है  वह  सिफ  ३  नये  पैसे  पर  यूनिट  दी  गई  हैं  श्रब  बिडला  साहब  जो  कि  सब  से  बड़े  सरमायेदार

 हैं  उनसे  तो  एक  यूनिट  के  लिए  ३  नये  पैसे  लिये  जाते  हैं  लेकिन  किसान  का  बेटा  एक  यूनिट  के  लिए

 १८  नये  पेसे  देता  हमारे  साथ  सरकार  द्वारा  सौतेली  मां  जैसा  सलक  किया  जाता  हैं  ।  श्रापने

 अगर  बहुमत  प्रौढ़  पंख्यासुर  के  प्राकार  पर  इस  बिल  को  यहां  से  पास  भी  कर  दिया  तो  भी  भारत  की

 ८५  फी  सदी  जनता  इसे  हरगिज  मानने  के  लिय  तैयार  नहीं  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  मेरी  तरफ  ध्यान  दें  ।

 भी  यदा पाल सिंह  :  बड़ी  कृपा  है  ।  ara  दीदार  का  मौका  faa,  इससे  बढ़  कर  मेरे  लिये

 झर
 क्या  खुशनसीबी हो  सकती  है  ?

 श्रेय  महोदय  :  चूंकि  आपका  ध्यान  मेरी  न  हो  कर  उधर  रहता  है  इसलिए  श्राप  ज्यादा

 जोश  में  प्रा  जाते  हैं  ।

 थी  wars  सिंह  मेरा  मसरूर है  दीदारे  श्रध्दा  से  जनाव

 ला  के  माने  ये  हैं

 का  wet  gat  शब्दों  में  लोगों  की  इच्छा  है
 ”

 यहां  पर  जनता  के  नुमायंदे  बैठे  हुए  तो  सत्तारूढ  दल  को  फ्रीडम  साफ़  वोट  दी  जाये
 ।

 वे  लोग  इस  बिल  के  खिलाफ़  वोट

 कल  का  ही  केस  है  कि  इकबालपुर  मिल  का  मालिक  एक  छोटे  से  मजदूर  की  दुकान

 छीनना  चाहता  है
 ।

 में
 aaa

 कांस्टीट्युएन्सी  में  भी  गया  ate  मैंने  कलेक्टर  साहब  से  कहा  कि

 एक  मजदूर  जिसके  पास
 fs

 are  अंगुल  भूमि  एक  करोड़पति  मिल  मालिक  हटाना  चाहता

 कलेक्टर  साहब  ने  मुझे  जवाब  दिया  कि  यह  तो  पब्लिक  इन्टरेस्ट  में  करना  पड़ेगा  ।  करोड़पति का

 इन् ट्रस्ट  तो  पब्लिक  का  sere  लेकिन  एक  मजदूर  का  इन् ट्रस्ट  पब्लिक  का  इन् ट्रस्ट  नहीं  है  ।  ये

 ज्यादतियां
 प्रौढ़

 जुल्म  इस  बर्दाशत  नहीं  किये  जा  सकते  ।

 हम  जनतंत्र  के  मन्दिर  में  बैठ  हुए  हैं

 ।  हम  कोई  बात  ऐसी  नहीं  कहेंगे  जो  इस  मन्दिर  के  खिलाफ़

 हमारे  कांस्टीट्यूशन के  ख़िलाफ़  हमारी  इस  श्रीमती  के  खिलाफ़  क्योंकि  हमारे
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 ट्यूशन की  हमारे  स्पीकर  साहब  की  इज्ज़त  हमारी  इज्जत  लेकिन  में  कहना  चाहता  हूं

 कि  इतना  मनहूस  बिल  अराज  से  पहले  इस  फ्लोर  पर  नहीं  पाया  है  ।  भ्रमर  किसी  किसान  की  ग्राम

 यहां  पर  बैठी  हुई  झगर  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  यहां  पर  बैठे  हुए  तो  यह  बिल  हरगिज  नहीं

 लाया जा  सकता  था  ।  स्पीकर  में  इरा  मिनिस्टर साहब  से  दरख्वास्त करना  चाहता  हूं

 कि  इस  मनहूस  बिल  को  वापस  लिया  जायें  ।

 हम  लोगों  के साथ--खेती करने  वालों  के  एग्रीकल्चरिस्ट क्लास  के  Ta—-ATST  सौतेली

 मां  का  सलूक  होता  है
 ।

 में  कम्यूनिस्ट  भाइयों  से
 भी

 कहूंगा  कि  वे  मेरे  मुताल्लिक  यह  ख़याल
 न

 करें
 कि

 में  कोई  बड़ा  ज़मींदार  हूं
 ।  में  एक  बहुत  मामूली  सा  ज़मींदार  बीस  एकड़  का  काश्तकार

 हूं
 ।

 रामगढ़  साहब  जो  कि  बिहार  में  लीडर  अपनी  बीस  हज़ार  एकड़  जमीन  मुफ्त  तकसीम  की

 मेरे  पास  जो  बीस  एकड़  जमीन  में  उसको  मुफ्त  देने  के  लिए  तैयार  हुं  ।  कम्यूनिस्ट भाई

 यह  ख़याल हरगिज़
 न

 करें  कि
 वे

 कुछ  ज्यादा  त्याग  कर  सकते  हैं
 |

 हम  उनसे  ज्यादा  के  लिए

 तयार हैं  |  लेकिन  मेरी  दरख्वास्त  यह  है  कि  जब  किसान  पर  कुल्हाडी  चलेगी  तो  हम  ate  कम्यूनिस्ट

 एक  लाइन  में  खड़े  होंगे  ।  न  पदाधिक  पीतम--उस  हम  एक  सौ  पांच  होंगे  |

 हर  जगह  एग्रीकल्चरिस्ट  को  ज़िबह  करने  की  कोशिका  की  जाती  है  ।  सरकार ने  मिलिटरी

 में  यह  रूल  बना  रखा  है  कि  जब  हमारा  सिख  या  जाट  का  फ़ौज  में  भरती

 होने के  के  जाता  हे  तो  कहा  जाता  है  कि  उसका  कद  पांच  फीट  छः  इंच  होना

 लेकिन जब  ग़ेर-राजपूत  ग़ैर-जाट  का  लड़का  जाता  तो  पांच  फ़ीट  चार

 इंच  कद  होने  पर  भी  लिया  जाता  है  ।  हमारे  लिए  यह  कानन  है  कि  हमारा  लड़का  पांच  फीट  छ

 इंच  होने  पर  ही  लिया  जब  कि  ग़ेर-काश्तकार  के  लिए  यह  रूल  है  कि  उसका  लड़का  पांच  फ़ीट

 चार  इंच  होने  पर  ले  लिया  जाय  |  हम  कहते  हैं  कि  जब  हमारा  करना-खाना  छीना  हमारा

 जमीनें  छीनी  हमने  अपने  सामने  खड़े  करके  घोड़ों  को  गोली  हमारे लड़के  इब  पांच

 फ़ीट छः  इंच  तक  नहीं  AS  सकते  |  इसलिए  हमको  ईवल  स्टेटस  पर  लाया  जाये  ale  बहुमत  से

 हमारा  गला  न  घोंटा  जाये  ।

 मेंने  रखने  इकबालपुर  के  केस  का  जिक्र  किया  |  वहां  पर  मजदूर  की  झोंपड़ी  छीनी  जा  रही

 सीधे  इसलिए  कि  इकबालपुर  के  मिल  के  मालिक  जो  कि  करोड़पति  इच्छा पूरी  हो  जाए

 हमारा  कहना  यह  है  कि  एंड  कपाट ली  प्लाज़  को  निकाला  जाये  |  एक  रुपया  देकर  सर

 मायादार  या  गवर्नमेंट  का  कोई  नुमाइंदा  उसमें  हिस्सेदार  हो  जायेगा  ।  में  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा

 इस  सदन  की  स्पिरिट  को  समझा  जनता  की  स्पिरिट  को  समझा  जाये  बहुमत  के  चक्कर  में

 न  हराकर इस  बिल  के  ऊपर  ग़ौर  किया  जाये  ।  जो  ध  करोड़पति  वह  कहीं  जाकर  ज़मीन

 खरीद  सकता  है  |  वह  करोड़ों  रुपये  ख़र्चे  कर  सकता  है  ।  लेकिन कानून  के  जोर  से  ८४५ फी  सदी

 जनता  का  गला  घोटने  की  कोशिश  करना  किसी  भी  दृष्टि  से  उचित  नहीं  है  |

 अरदल  इन्साफ  का  यह  नमना  रहा  है  कि  एक  बार  नौशेरवाँ  बादशाह  का  महल  बन  रहा

 था  ।  महल  बनते  बनते  बीच  में  एक  बुढ़िया  का  छोटा  सा  झोंपड़ा  गया
 |

 उस  बुढ़िया  को  कहा

 कि  यह  झोंपड़ा हटा  लो  ।  उस  बढ़िया  ने  कहा  कि  यह  झोंपड़ा  मुझे  महल  से  ज्यादा  प्यारा  है  ।

 इस  पर  नौशेरवाँ  बादशाह  ने  कहा  कि  लाख  दस  लाख  करोड़ लो  ।
 बुढ़िया

 ने  मना  कर
 दिया

 और  कहा  कि  मेरे  अस्तित्व  का  सवाल  है  ।  नौशीरवां  बादशाह  ने  यह  हुक्म  दिया  कि  महल को  eg

 कर  लिया  लेकिन  बुढ़िया  के  दिल
 को

 तकलीफ़
 न

 पहुंचे
 ।
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 में  wet  करना  चाहता  हूं  कि  बुढ़िया  के  लिए  नौशीरवां  बादशाह  ने  कांस्टीट्य्शन  बनाया

 किन  पहा  पर  ८४५  फी  सदी  जनता  का  गला  घोंटा  जा  रहा  है  कौर  फिर  यह  कहा  जाता  है  कि

 मज़दूरों का  राज  किसानों का  राज  है  ।  इसलिए  मेरी  दररुवास्त  है  कि  सरकार  की  तरफ़  से

 जनता  की  स्पिरिट  को  समझा  जाये  कौर  उसके  मुताल्लिक़  इस  बिल  को  वापिस  लिया  जायें  ।  मगर

 मंत्री  महोदय  इस  बिल  को  वापस  नहीं  तो  इस  देश  की  ८५  फी  सदी  जनता  उन  को  माफ़  करने

 वाली  नहीं  है  1

 घ्  पालीवाल  अध्यक्ष  बहुत  कम  ऐसे  जब  इस  सदन

 के  दोनों  भ्रांत  के  सदस्यों  में  किसी  विषय  पर  इतना  1]  रहा  जितना  कि  इस  विधेयक  के  बारे

 में  राज सदन  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  गहरे  की  भावना  है  ।  इस  विधेयक का  जो  मेन

 क्लाज़ २ है २  उस  पर  पहले  दिन  भी  सदन  के  सभी  कौर  से  बड़ा  असन्तोष  प्रकट  किया  गया  था

 मंत्री  महोदय  ने  उसको  कर  के  कुछ  समय  चाहा  था  कि  वह  सदस्यों  से  बातचीत  करके  उनकी

 भावना को  समझ  कर  ऐसा  परिवर्तन कर  जो  सदन  को  श्राम  तौर  से  स्वीकार्य  हो  ।  मुझे  खेद

 हैकि  उस  बातचीत
 के

 जो  नतीजा  छापा
 जो  फल  शीराज़ा  ag  श्रारिजिनल  श्रमेंडमेंट०

 भ्रारिजिनल  इलाज  ज्यादा  खराब  lat  ।  wie  उस  aa  पंक्तियों

 को  तो  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  ae  प्राचीन  जितना  पहले  भ्र निष् चित  wa  उससे  प्रतीक

 भ्रनिद्चित हो  गया  उससे  जितनी  ख़राबियां  पहले  हो  सकती  wa  उससे  कहीं  प्रतीक  ख़राबियां

 हो  सकती  हैं  ।  पहली  शब्दावली यह  है  कि  इस  प्रकार  के  अजन  की  इसलिये  भ्रावश्यकता  है  कि

 वहां  जनहित  के  लिये  बनाये  जाने  वाले  उद्योग  के  लिए  इमारत  बनाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  इस  में

 कुछ  तो  कंक्रीट  बात  है  कुछ  निश्चितता  इसमें  कराती  है  ।  इस  के  बाद  ये  शब्द  हैं

 अथवा  इससे देश  के  राधिका  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  की  सम्भावना  है  लेकिन  सरकार

 की  शोर से  अब जो  दीपावली  भाई  वह  इस  प्रकार  है  :  कि  इस  प्रकार  के  जैन

 की  इसलिए  Brawn  है  कि  वहां  जनहित  के  लिए  कोई  समवाय  एक  उद्योग  की  स्थापना के  लिए

 इमारत  बनाना  चाहता  है  ।  सामान्य  हित  में  यह  बड़ा  व्यापक  दाब्द  है  |  इन  दि  इन् टेस्टस arm  दि

 जनरल  इट  इज़  ए  वेरी  वाइड  ।  इसकी  इतनी  वाइड  हैं  कि  wrt  कॉस्मेटिक्स

 का  प्राइक्शन करने  वाली  कोई  फ़ैक्ट्री  भी  एक्वीजिशन  तो  वह  भी  इसमें  सकती  क्योंकि

 कॉस्मेटिक्स  का  प्रोडक्शन  भी  जनरल  पब्लिक  के  इन्ट्रस्ट्स  के  लिए  हो  सकता  पब्लिक

 का  एक
 बहुत  बड़ा  सेक्शन  उसको  यूज़  करता

 है
 कौर  उसके  प्रोडक्शन  के  बाहर  जाने  वाली  मुद्रा

 की

 बचत  हो  सकती है  ।  इस  माने  में  कई  चीजें  सकती  हैं  |

 रैंकिन मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ये  चार  पांच  दिन  लगा  कर  मामले  को  कोई  इम्प्रूव  नहीं  किया

 बल्कि  उसको  कौर  ज्यादा  उलझन  में  डाल  दिया  गया  मेरे  श्री  we  मेंने

 सम्मिलित  रूप  से  एक  संशोधन  दिया  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  मोशन  रखते  यह  उद्देश्य  बताया  था  कि  सुप्रीम  कोट  के  हाल  के  फैसले  से

 न
 केवल  प्राइवेंट  कम्पनियों  का  ह  मामला  श्रनिद्चित  रूप  में  प्रा  गया  बल्कि  गवर्नमेंट  की  पब्लिक

 misting के  लिए  भी  बड़ा  ख़तरा  पैदा  हो  सकता  इसलिए  उस  स्थिति का  निराकरण

 करने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  है  ।  हम  दोनों  ने  जो  संशोधन  दिया  उसमें  यह  व्यवस्था की

 गई  है  कि  गवर्नमेंट  कार्पोरेशन और  पब्लिक  कम्पनी  जिनमें  भ्रधिकांशा  भाग

 गवर्नमेंट का  स्वीकार कर  लिया  जाये  ।  प्यार  मंत्री  महोदय  की  भी  यही  पोजीशन  तो में

 नहीं  समझता  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  उनको  क्या  एतराज़  हो  सकता  हैं  ।

 लेकिन  में  एक  कदम  आगे  जाता  हूं
 ।

 में  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हुं  कि  विरोधी  की

 जो  एक  संशोधन  पाया  जिसको  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ate  श्री  बनर्जी  ने  रखा

 1798  (Ai)
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 मेरे  ख़याल  से  हमारे  इस  संशोधन  की  तुलना  में  हमको,श्रौर मेरा  खयाल  है  कि  सारे  सदन  अधिक

 ग्राह्म हो  सकता  है

 श्री  त्यागी  :  कभी  कम्यूनिस्टों की  ही  बात  मान  ली  जाये

 श्री  पालीवाल
 :  जेसा  कि  मेंने  किया  बहुत  कम  प्यार  जब  कि  इस  सदन  में

 किसी  विषय  पर  इतना  अधिक  मतैक्य  हो  ।  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  कम्युनिस्ट  सदस्य

 स्वतंत्र  पार्टी  के  सदस्य--मेरा  खयाल  है  कि  माननीय  श्री  यशपाल  स्वतंत्र  पार्टी  को  बिलांग

 करते  जिसके  बारे  में  कहा  जाता  है--प्रौढ़  वह  है  thf  वह  एक  राइटिस्ट  पार्टी

 श्री  यश्पाल  हमारी राइट  पार्टी  है

 श्री  पालीवाल :  .
 और  दूसरी  at  समाजवादी  पार्टी  के  अर्थात्‌ इस सदन इस  सदन  के

 ard  sic  बनने  वाले  सदस्य  इस  विधेयक  से  बहुत  असन्तुष्ट  है  |  में  भ्र पने  दल  के  सदस्यों  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हूं  कि  उसका  एक  बहुत  बड़ा  बहुमत  इस  विधेयक से  बहुत  असन्तुष्ट  हैं  ।  इसकी  बड़ी

 चिन्ता  है  कि  इसके  परिणाम  खास  तौर  से  किसानों  के  लिए  बड़े  घातक  होने  वाले  हैं  ।  जो  अरन्य

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  जा  चके  उनको  में  दोहराना नहीं  चाहता  |  लेकिन इतना  में

 कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  लाभ  तो  नहीं  बल्कि  इसका  परिणाम  बड़ा  घातक  होगा  खास  तौर  से  किसानों

 के  लिए  |  यह  कहा  गया  है  कि  किसान  से  तो  जमीन  दूसरे  लोग  ले  लेते  हैं  कौर  फिर  वें  उस  जमीन  को

 ज्यादा कीमत  पर  बेचते  इसलिए  किसान  का  जो  नाम  लिया  जाता  वह  वसे  ही  लिया  जाता  है  ।

 में  किसान  को  न  तो  इसका  बड़ा  लाभ  मिलने  वाला  है  न  ही  हानि  छ  वाली  है  ।  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  क्या  गवर्नमेंट  इस  पोज़ीशन  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तयार  है  कि  जो  संशोधन

 हम  कर  रहे  उसमें  यह  निश्चित  कर  दिया  जाए  कि  किसान  से  किसान  की  कमी  नहीं  ली  जाएगी  ।

 जहां  तक  मिडिल मन का  सम्बन्ध  स्पेकुलेटजं का  सम्बन्ध  उनसे  हमारी  कोई  हमदर्दी नहीं  हैं  ।

 लेकिन  इस  चीज़  को  जहां  तक  किसान  का  सम्बन्ध  स्पष्ट  कर  दिया  जाए  कि  उसकी  ज़मीन  नहीं  ली

 जाएगी ।  नगर  ऐसा  कर  दिया  जाए  तो  मेरा  खयाल  हैं  कि  इस  सदन  का  बहुमत  इसके  हक  में  हो

 सकता है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  दुबारा  इस  कानून  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ।  यदि  यह  सच  है  तो  अध्यक्ष  महोदय  मुझे  कोई  कारण  मालम  नहीं  होता है

 कि  इस  बिल  को  क्यों  रश  थ्  किया जा  रहा  क्यों  इसमें  जल्दबाज़ी दिखाई  जा  रही है  ।

 way  जो  माननीय  राम  रतन  जी  ने  कहा  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  सचमुच  इस  सारे

 एक्ट  में  कोई  बहुत  बड़ी  खामी  है  क्योंकि  एक  कौर  उन्होंने  बताया  है  कि  जब  वह  कानपुर  के  मेयर

 थे  तब  स्लम  क्लीयरेंस  के  लिए  जब  जमीन  एक्वायर  करने  की  बात  हुई  जो  कि  निश्चित  रूप  से  पब्लिक

 परपज़ हो  सकता  उसके  लिए  कई  साल  लग  एक्वायर  नहीं  हो  सकी  कौर  दूसरी

 यहां  पर  जो  एक  केस  इन  प्वाइंट  उस  केस  में  ज़मीन  एक्वायर  करने  में  उतनी  देरी  नहीं  लगी

 उतना  समय  नहीं  लगा  ।  इस  वास्ते  में  समझता  हूं  कि  श्रव्य  इसमें  कोई  गम्भीर  भूल  हुई  है
 ।

 कानून  में  इतनी  भारी  खामियां  इतनी  ज्यादा  कमियां  हैं  कि  सब  के
 सब

 एक्ट  को

 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  नौ  इस  तरह  से  इस  को  इस  हाउस  में  रश  नहीं

 करना  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  सरकार  के  सामने  जो  बहुत  ज्यादा  श्रानरेबल  तरीका

 हो  सकता  है  वह  यह  है  वह  इस  विधेयक  को  वापिस  ले  करके  सारे  एक्ट  को  संशोधित  एक

 कम्प्रहैंसिव  बिल  हमारे  सामने  लाये  ।  जो  सदन  की  भावना  उसको  हमें  पहचानना चाहिये
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 सदन  के  किसी  aaa  से  भी  यह  आवाज़  नहीं  कराई  है  कि  देश  की  प्रगति  को  रोक  दिया

 देश  के  औद्योगिक  विकास  को  रोक  दिया  जाए  या  वह  रुक  जाए  ।  हम  सब  यही  चाहत  हैं  कि  देश

 को  उभारा  जाए  देश  को  बढ़ाया  जाए  ।  लेकिन  इसके  साथ  साथ  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि

 उस  प्रगति  की  कीमत  केवल  गरीब  झ्रादमी  को  चुकाने  के  लिए  मजबूर  न  किया  जाए  ।  जो  पूंजीपति

 जो  उद्योगपति  जो  बड़ा  बड़ा  बड़ा  मुनाफा  कमाने  वाला  उसको  मार्किट

 रेट  जिससे वह  जमीन  लेता  कुछ  ज्यादा  भी  देना  पड़  जाता  है  गरीब  भ्रादमी  को  तो

 कोई  बहुत  भारी  was  नहीं  होन  वाला  है
 ।  जो

 उद्योगपति
 व

 तो  फ्री  एंटरप्राइज़स
 को  स्पोर्ट  करने

 बालें लोग  हैं  ।  क्या  कारण  है  कि  वें  इसमें  गवर्नमेंट  का  दखल  चाहते  हैं  ?  क्यों  नहीं  वे  ज़मीन

 एक्वायर  करने  की  फ्रीडम  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  है  |

 एक  अंतिम  बात  कह  कर  में  समाप्त  करता  हुं  ।  यह  जो  नई  पोजीशन  गवरमेंट ने  ली  उसमें

 यह  कहा  जाएगा  कि  इस  में  सेफगाड  रख  दिए  गए  हैं  |  इसमें  कह  दिया  गया  है  कि  प्राइवेट

 कम्पनीज्ध  एलिमिनेटिड  होंगी  ।  इसमें  कहा  गया  है

 कि  किसी  गैर  सरकारी  समवाय  के  लिए  भूमि  शरनजीत  नहीं  की  जायेगी  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  शायद  प्राइवेट  कम्पनी  wa  डिस्टिगुइइड  फ्राम  दी  गवर्नमेंट

 कम्पनी  के  बारे  में  यह  है  ।  wa  गवर्नमेंट  कम्पनी  की  कोई  परिभाषा  ही  नहीं  है  कम्पनी  एक्ट

 इसलिए  यह  इस  तरह  से  ga  गैर  सरकारी  समवाय  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  के  मुकाबलें  में

 दूसरी  बात  एक  दौर  है  |  प्रोविजनल  एक्ट  के  सैक्शन  ३८  में  यह  प्रोवाइड  किया  गया  है  पार्ट
 ७  की

 कारवाई  के  लिए  कि  कोई  भी  व्यक्ति  जो  सौ  या  सौ  से  प्रतीक  मजदूरों  को  एम्प्लाय  करता  वह

 भी  कम्पनी  माना  जाएगा  |  इसका  मतलब  यह  ड  कि  प्राइवट  कम्पनियों  को  तो  इसका  लाभ  नहीं

 मिलेगा  लेकिन  पब्लिक  लिमिटिड  कम्पनी  जो  हैं  प्राइवेट  श्रोनज़े  उनको  लाभ  हर

 वह  इंडिविजुश्नल  जो  सौ  से  ज्यादा  मजदूरों  को  एम्पलाय  करता  उसको  इसका  लाभ  मिलेंगी  ।

 केवल  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  को  ही  नहीं  मिलेगा  ।  में  कोई  इसमें  at  नहीं  पाता हूं
 कि  जो

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  वाले  हैं  वे  इंडिविजुअल  कैपेसिटी  में  झपने  किसने  के  या  पार्टनरशिप

 की  कंपेसेटी  में  के  नाम  से  लेंड  ले  लें  अपनी  काम  चला  लें  ।  इस  तरह  से  काम  चल

 जाएगा  |  जो  लाभ  हम  देना  चाहते  हैं  जरूर  उनको  मिल  जाएगा  |

 fat  सुमत  प्रसाद  भूमि  प्रजा  प्रीमियम  के  घारा
 ४०

 की  उपधारा

 (१)  का  क्षेत्राधिकार  बहुत  ही  सीमित  है  ।  इसमें  यह  सम्मिलित  नहीं  कि  देवा  के  प्राथमिक  विकास

 अथवा  किसी  औद्योगिक  निकाय  के  लिए  भूमि  श्रजेंन  की  जाये  ।  उद्देश्य  तो  केवल  यह  था  कि
 काम

 करने  वालों  के  लिए  प्रगति  दशा  पैदा
 की

 जाये  |  दूसरा  उच्चतम  न्यायालय
 की

 बात  है
 |

 महोदय :  माननीय  महिला  सदस्य  की  भ्रातृज  बड़े  जोर  से  प्रा  रही  है  ।

 fat  स०  सो०  बनर्जी
 :  में  औचित्य  प्रदान  प्रस्तुत  करता  में  देख  रहा  हूं  कि  माननीय  संसद

 कायें  मंत्री  महिला  सदस्य  को  न  बोलने  के  लिये  प्रेरित  कर  रहे  हैं  ।

 रेणुका  वह  मुझे  प्रेरित  नहीं  कर  रहे  में  ही  उन्हें  प्रेरित  कर  हूं  ।

 fat  सत्यनारायण  हम  दोनों  में  से  कोई  किसी  को  प्रेरित  नहीं  कर  रहा  है  ।

 सुमत  प्रसाद :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  नये  संशोधन  का  क्षेत्र  विधेयक  के  मल  खंड  से

 भी  कहीं  afiep  व्यापक  है

 ।  दो

 परिमाप  रखे  गये  हैं

 ।

 एक  यह  कि  ऐसे
 उद्योगों  के  लिए  wir

 भ्रंग्रेजी  में
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 [  श्री  सुमत  प्रशाद |

 जीत  की  जायेगी  जो  कि  राष्ट्र  के
 जीवन  के  लिए  आवश्यक  होंगे

 ।
 कौर  दूसरा  यह  कि  इससे

 देश  के  झा थिक  विकास  को  प्रोत्साहन  मिलेगा
 |

 बात  स्पष्ट  है  कि  श्राज  योजना  का  काल  चल  रहा  है  ।

 देश  के
 श्रमिक  विकास

 करना  ही  योजनाकारों का  उद्देश्य  है  ।  अतः  किसी  भी  स्थापित किये  जाने

 वाले  उद्योग  के  लिए  ag  बड़ी  सरलता  से  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  भारत  के  झ्राथिक  विकास  के

 लिए  है  ।  इस  पर  ग्रा पत्ति  करना  बड़ा  कठिन  होगा  |

 सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  पीठासीन

 मेरा  विचार  है  कि  यदि  इसकी  भाषा  को  इस  प्रकार  बदल  दिया  जाये  कि  कमी  asta  का  लाभ

 केवल  तीसरी  are  चौथी  योजनाओं  के  उन  उद्योगों  को  मिलेगा  जो  देश  के  श्रमिक  विकास  के

 लिये  श्रावक  समझे  जायें  तो  अधिकांश  आलोचना  खत्म  हो  जायेगी  |  यह  अ्रवस्य  स्पष्ट  कर  दिया

 जाना  चाहिए  कि  भूमि  का  art  केवल  निर्दिष्ट  एवं  सीमित  प्रयोजनों  के  लिये  किया  जायेगा
 ।  मल

 संशोधन  के  लिए  पर्याप्त  कारण  नहीं  बताये  गये  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  श्रीकृष्ण  करवाना  चाहता

 हूं  कि  इस  विधेयक  का  सबसे  अधिक  प्रभाव  गुजरात  पर  पड़ेगा  ।  वहां  बड़ी  तेजी  से  हम  कृषि  भूमि

 को  समाप्त कर  कारखाने  कौर  मिलें  बढ़ाते  चले  जा  रहे  हैं  ।  वहां  बड़ी  बड़ी  जमींदारियां

 जागीरदारियां  भी  समाप्त  हो  चुकी  हैं  ।  बहुत  से  गुजरात  के  लोग  थोड़ी  सी  कमी से

 सामान्य  लोगों  का  जीवन  व्यतीत  करत  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  का  गुजरात  पर  भूमि  के  ai  के  reo  बहुत  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  वह  बड़ी  तेजी  से  श्रौद्योयीकरण  की  ale  बढ़  रहा  है  ।  बहुत सी  कृषि  योग्य

 भूमि  ऑद्योगिक  प्रयोजनों  के
 लिये  जीत  की  जा  रही  है  ate  परिणामस्वरूप  खेतिहरों को  बहुत

 नुकसानी  हो  रहा  है  |  सरकार  की  बड़े  उद्योगपतियों  एवं  पूंजीपतियों  की  सहायता  करके  गरीब  खेतिहरों

 को  नुक़सान  पहुंचाने  की  नीति  बहुत  खतरनाक  है  तथा  उसे  बदला  जाना  चाहिये  ।  किसानों की

 लिये  उपेक्षा  की  जा  रही  है  कि  वे  संगठित  नहीं  हैं
 ।

 केवल  कोयाली  में  जो  कि  बड़ौदा  के  निकट  हैं  €  गांवों  को  नष्ट  कर  दिया  गया  RY, 000

 लोग  बेघर  हो  गये  १  {,000  एकड़  भूमि  को  खराब  कर  दिया  गया  १  करोड़  रुपये  का  राजर

 शौर  २४  लाख  रुपये  के  कमी  राजस्व  की  हानि  हई  है  फलदार  वक्ष  नष्ट  कर  दिये  गये  हैं  ।

 लोगों को  २५  से  ३०  करोड़  रुपये  तक  की  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  यह  एक  उदाहरण  है  इस  तरह  की

 हालत  लगभग  सब  जगह  हो  रही  है  weet  कृषि  भूमि  फैक्टरियों  ake  कारखानों  के  लिए

 जा रही  बड़े  बड़े  नेता  और  भूदान  यहां तक  कि  श्री  ढेबर  कौर  विनोभा

 भावे  ने  भी  ऐसा  न  करने  की  सरकार  को  सलाह  दी  है  ।  सरकार  ने  कुछ  नहीं  सुना  ।  लोगों  ने  तारें

 दी  शिष्टमंडल  भेजे  हैं  परन्तु  कुछ  प्रभाव  नहीं  हुन
 |

 इन  हालात  में  में  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  गुजरात  का  संबंध

 सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  राज्य  का  प्रौद्योगिक  विस्तार इस  प्रकार  जाये

 कि  कृषि  योग्य  कमी  उस  प्रयोजन  के  लिये  aia  न  की  जाये  ।  सरकार  को प्रस्तावित विधेयक

 के  संबंध  में  सभा  एवं  सामान्य  जनता  की  इच्छाश्रों  का  सम्मान  करना  चाहिये
 |  उसे  एक  समेकित

 कानन  बनाना  चाहिये  जो  हमारी  बदली  हुई  परिस्थितियों  के  उपयुक्त  हों
 |

 जाधव एना
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 श्री  go  च०  शर्मा  :
 मेंने  माननीय  मित्र  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  को  बहुत  अच्छी

 प्रकार  से  पढ़ा  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  यह  जो  विधेयक  सरकार  द्वारा  पेश  किया गया  है  यह  संविधान

 के  अनुच्छेद १९  के  अन्तरगत  की  गयी  व्यवस्था
 के  विरुद्ध है  ।  यह  सम्भव है  कि

 उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  उसका  विरोध  किया  जाये  ।  खंड  ३१  के  उपबन्धों  के  भी  यह  अनुरूप  नहीं है  ।

 निस्संदेह  भारत  जैसे  देश  में  मुख्य  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  भूमि  का  धज  किया  जाना

 आवश्यक  है  ।  परन्तु  उसके  लिये  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  को  भूमि  के  मालिक  के  साथ  बातचीत

 बाजार  का  मूल्य  चुका  कर  भूमि  प्राप्त  करनी  चाहिये
 ।

 सरकार  को  बीच  में  पड़ने  की  कोई

 ज़रूरत  नहीं  है  ।  भ्रपने  लिये  भूमि  का  wore  स्वयं  उद्योगपति  ही  करें  ।

 श्री
 तुलसीदास  जाधव

 :  सभापति
 मेंने  अपने

 साथियों
 के  साथ  एक

 एमेंडमेंट  नम्बर  €  दी  है  उसमें  यह  सुझाव  रखा  है  कि  जहां  तक  लेंड  एक्वायर  करने  का  सम्बन्ध

 जो  कोग्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  होती  हाउसिंग  कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  होती  उनके  लिए

 लेंड  एक्वायर  की  जानी  चाहिये  |  जब  से  यह  हाई  का  निर्णय  हुआ  उसके  बाद  से  उनके

 लिए  एक्वीजिशन नहीं  होता  है

 श्री  हाजी  :  कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  के  लिए  हो  सकता  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 श्री  तुलसीदास  जाधव
 :

 यहां  हो  सकता  होगा  लेकिन  महाराष्ट्र  की  जो  पो जी दान

 है  वहां  पर  हाई  कोर्ट  के  के  बाद  इन  सोसाइटीज़  के  लिए  भी  एक्वीजिशन  नहीं हो  सकता  है  ।

 इसलिए  हमने  एक  एमेंडमेंट  दिया  है  भ्र  में  प्राया  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री जी  कृपा  कर  के

 उसको  स्वीकार कर  लें  ।

 शी  हाजी  :  वह  मंजूर  हो  जाएगा  ॥

 श्री  तुलसीदास  जाधव
 :
 मेंने  माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुना  है  भ्र ौर  उन  पर  गौर  में  ने

 किया  है  ।  मुझे  ऐसा  लगा  है  कि  कम्पनियों  के  लिए  जमीन  एक्वायर  करने  की  जो  बात  उसके

 खिलाफ  यहां  पर  हवा  है  |  यह  बात  सही  है  कि  जो  कं पिट लिस्ट  जो  कारखानेदार

 वे  चाहें  तो  अपनी  मन  पसन्द  की  ज़मीन  कहीं  भी  खरीद  सकते  सीधे  बातचीत  करके  ले  सकते

 जब  वे  करोड़ों  र  लाखों  रुपये  कारखाने  में  डालने  के  लिए  तैयार  हो  जाते  तो  थोड़ी  सी

 ज़मीन  भी  वे  अ्रपनें  ले  सकते  हैं  ।  मेंने  देखा  है  कि  बाजार  कीमत  भी  जितनी  होनी

 उतनी  नहीं  है  ।  माननीय  त्यागी  जी  ने  कहा  कि  बाजार  में  जो  कीमत  हो  उस  रीति  से  वे  ले  लें  ॥

 लेकिन  आजकल  बाजार  की  कीमत  में  भी  बड़ा  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हमारे  यहां  सीलिंग बिल

 पाया  जिसमें  यह  है  कि
 ४८

 एकड़  से  ऊपर  ज़मीन  किसी  के  पास  नहीं  रहनी  यह  चीज़  हो

 जाने  के  बाद  ज़मीन  की  जो  कीमत  वह  भी  कम  हो  गई  है  ।  इसका  कारण  यह  भी  है  कि  कोई

 दूसरा  |  ज़मीन  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  श्र  जहां  पर  लेने  की  इच्छा  होती  वहां पर  ज़मीन

 मिलती  नहीं  है  ।  साथ  ही  जो  कल्टीवेबल  करने  वाले  लोग  वे  ही  जमीन  को  ले  सकते

 दूसरे  व्यवसाय  करने  वाले  जमीन  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  ऐसी  सुरत  में  पहले  कम्पीटीशन  में  जैसे

 जमीन  की  कीमत  ज्यादा  होती  उस  रीति  से  अरब  ज्यादा  जहां  होती  है  ।  यह  सही है  कि  छोटे

 छोटे  जो  ८  जिन  के  पास  थोड़ी  ज़मीन  है  वे  उस  पर  जो  काम  करते  उसी  से

 पेट  भरते  FAI  जो  कं पिट लिस्ट  लोग  होतें  जो  कारखानेदार  होते  उनकी  इच्छा  वहीं

 ज़मीन  लेने  की  होती  जो  जगहें  दहर  के  नज़दीक  होती  हैं  ।  यह  भी  सही  है  कि  जब  ऐसा  होता

 है  तो
 जो

 गरीब  age  होता  उसको  उस  ज़मीन  से  बेदखल  हो  जाने  के  कोई  काम  नहीं

 treat  tat
 में
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 रहता  उसका  कोई  सहारा  नहीं  बच  रहता  है  ।  इतना  ही  नहीं  उसके  लिए  ae  तथा

 aaa  बच्चों  का  पेट  भरना  भी  मुशिकल  हो  जाता  है  ।  मान  लीजिये  उसको  सौ  रुपये  के  हिसाब से  या

 दुगुने  के  हिसाब  से  उसकी  ज्वाइन
 की

 कीमत  दे
 दी

 जाती  है  लेकिन  उसके  बाद
 क्या  होता  है

 पर  श्राप  विचार  वह  पैसा  ज्यादा  दिन  तक  उसके  पास  टिकता  नहीं  खर्च  हो  जाता  है  झर

 आखिर में  जा  कर  उसको  मजदूरी  करने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ता  है
 ।

 यहां  पर  यह  कहा  गया  है  कि  उसको  उसकी  जमीन  की  ज्यादा  कीमत  मिलनी  चाहिये  ।

 जितनी  भी  स्पीशीज  हुई  उनका  सार  यही  था  ।  यह  कहा  गया  है  कि  बाजार  में  जो  कीमत  वह

 उसको  मिलनी  चाहिये  ।  लेकिन  में  तो  इसके  भी  आगे  जा  कर  कहता  हूं  कि  सौ  रुपये  के  बजाय  उसको

 अगर  दो  सौ  रुपया भी  दे  दिया  जाए  तो  भी  जो  पैसा  है  वह  गरीब  के  पास  नहीं  रहता  है

 थोड़े  दिन  के  बाद  उसके  पास  से  चला  जाता  खर्च  हो  जाता  है  कौर  उसके  बाद  उसको  मजदूरी

 वगैरह  करने  के  लिए  मजबर  होना  पड़ता  है  |  इस  वास्ते  यह  जो  ade  fear  जाता  है  कि  जो

 कीमत  हो  वह  उसको  मिलनी  ये  टिकती  नहीं  ऐसा  करने  से  कोई  बहुत  ज्यादा  लाभ

 उसको  नहीं  होता  है  ।  हमारे  देश  में  कारखानेदारी बढ़नी  चाहिये  ame  हम  दुनिया  की  arise

 में  कम्पनी करना  चाहत  हैं  ।  इस  में  में  समझता  हूं  कोई  दो  मत  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  अगर  हम  चाहते

 हैं  कि  हमारा  एक्सपोर्ट  बढ़े  तो  उसके  लिए  हम  को  aoa  उत्पादन  बढ़ाना  होगा उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  कारखानों  का  विस्तार  करना  नए  कारखाने  लगाने  होंगे  ।  जब  हम  को

 देश  में  ज्यादा से  ज्यादा  कारखानेदारी निकालनी  है  तो  वह  ज़मीन  के  नीचे  तो  हो  नहीं  सकती

 जमीन  के  ऊपर  ही  हो  सकती  है  ।  इस  वास्ते  मिनिस्टर  साहब को  कोई  ऐसा  मार्ग  निकालना

 होगा  जिससे  कारखानेदारों  को  ज़मीन  हासिल  करने  में  कोई  मुश्किल  पेश  न  जाए
 |  कुछ  माननीय

 सदस्यों  का  कहना  है  कि  जहां  कहीं  भी  दूसरी  जगह  पर  ज़मीन  मिलती  उसको  उन्हें  ले  लेना

 चाहिए  ate  कारखाना  स्थापित  कर  लेना  चाहिये  |  यह  चीज़  हमेशा  ही  सम्भव  नहीं  होती  है  ।  पहाड़ों

 पर  ज़मीन  फालतू  पड़ी  हो  तो  जो  कारखाना  वहां  नहीं  लग  सकता  उसको  वहां  कैसे  लगा

 दिया  जाए  ।  जंगलों  में  भी  जितनी  जमीन  पड़ी  वहां  पर  कारखाने  नहीं  लगायें जा  सकते  हूं  ।

 कारखाना लगाने  से  पहले  कई  बातों  पर  सोचना  विचारना पड़ता  है  ।  देखना  पड़ता  हैं  कि  वहां पर

 पानी  बिजली  का  इंतजाम  है  या  नहीं  लोग  वहां  पर  श्री  जा  सकते  है  या  रह  सकते  है  या

 नहीं  ।  भ्रमर  देश  में  कारखानेदारी  बढ़नी  हो  तो  कहीं  न  कहीं  उपयुक्त  स्थान  पर  जमीन  का  इंतजाम

 होना  ही  चाहिये  |  बाजार  भाव  पर  जमीन  ले  ली  कौर  रुपया  उन  को  दे  दिया  यह  श्रार्गुमेंट

 मेरे  विचार  में  टिक  नहीं  सकती  है  ।  इस  वास्ते  कोई  दूसरा  ही  मार्ग  हम  को  निकालना  होगा ।  मेरा

 इस  सम्बन्ध  यह  हू  कि  जब  ae  कोई  चारा
 न

 बच  रहे  तब
 सरकार  उन  के

 लिये  जमीन

 एक्वायर  करे  |  कारखानेदार ही  सबसे  पहले  देहाती  लोगों  से  बाजार  की  कीमत  दे  कर  या  उस

 से  कुछ  श्रमिक  दे  कर  जमीन  खरीदें  ।  इस  में  कोई  हां की
 बात  नहीं  अगर  खेत  कहे  कि

 में  जमीन  नहीं  दूंगा  तो  क्या  करना
 तब

 हम
 को  गरीब  आदमी  का

 भी
 ध्यान  रखना

 पड़ेगा |  उसी  की  खातिर  हम  सोशलिस्ट fet  श्राफ  सोसायटी  की  तरफ  जा  रहे  एक  दम

 हम  इस  को  हासिल  नहीं  कर  सकते  हूं  !  ४४५  बरस से
 रूस  में  डिक्टेटरशिप  आफ  दी  प्रोलीटेरिएट

 चली  श्री  रही  में  वहां  पर  १९५२  में  गया  वहां पर  में
 ने  देहातों  को  वहां  पर

 अनपढ़  लोग  में  ने  फटे  हुए  कपड़े
 उन  ४५

 साल  के
 बाद  भी  वहां  ये  चीजें  देखने

 को  मिलती  हूँ
 ।

 इस  का  मतलब  यह  नहीं  है
 कि  हम  अपने  यहां  सोशलिस्ट  पैटनें  लाने

 में
 कौर

 भी  ज्यादा  वक्‍त  लें  ।  लेकिन  वहां  पर  जब  ४४  वर्ष में  यह  चीज  सम्भव  नहीं  हुई  हू
 तो

 हमारे  यहाँ

 यह  १५  बरस  में  कसे  सम्भव  हो  सकती  है  ।  वहां  पर  में  ने  टूटी  फूटी  गाड़ियां
 फटे  पुराने  कपड़े
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 पहन  हुए  लोगों  को  देखा  |  में  साथ  उन  के  फोटो  भी  लाया  हुं  ।  वहां  पर  डिक्टेटरदिप में  vy  वर्ष

 में  भी  लोगों  का  दारिद्रय  दूर  नहीं  श्मा  है  ।  हम  भी  अपने  यहां सोशलिस्ट पैटर्न  स्थापित  करना  चाहते

 are  जितनी  जल्दी  हो  सके  करना  चाहते  है  श्र  में  नहीं  कहता  हुं  कि  हमें  उन  से  ज्यादा  लेना

 चाहिये  ।  जितनी  जल्दी  यह  हो  इस  को  करना  चाहिये  ।  लेकिन  जो  भी  काम  हम  करें  उस  को

 थ्योरिटिकल  वे  में  हम  नहीं  कर  सकते  प्रेक्टीकल  वे  भें  उसे  हक  को  करना  होगा  ।  में  कुछ

 सुझाव  मिनिस्टर  साहब  के  सामन  रखना  चाहता  हूं  ।

 जमीन  तो  कारखाने  के  लिये  मिलनी  इस  में  कोई  दो  रायें  नहीं  है  ।  साथ  ही  ह को

 जो  उस  की  कीमत  वह  बाजार  भाव  से  भी  ज्यादा  मिलनी  चाहिये  ।  यह  भी  मेरा  विचार  है  ।

 लेकिन  जरगर  वह  कहता  हैं  कि  जमीन  नहीं  दूंगा  तो  क्या  उपाय  होना  चाहिये  ।  इस  के  लिये  मेरा  सुझाव

 है ंकि  यह  देखा  जाये  कि  जहां  तक  हो  उससे  वह  जमीन  न  ली  जाय  कौर  भ्रमर  आसपास किसी

 दूसरी  जगह  पर  जमीन  पड़ी  हुई  है  सनौर  वहां  पर  कारखाना  स्थापित  हो  सकता हो  तो  वहां  पर  उस  को

 स्थापित कर  दिया  जाय  ।  भ्रमर  यह  सम्भव  न  हो  तो  उस  जमीन  को  एक्वायर  करने  की  व्यवस्था  तो  की

 ही  जानी  चाहिये  ।  लकिन  इस  पर  अम्ल  तब  होना  कि  मुसीबत  में  पड़ने  की  नौबत  जाये

 शर  कोई  कारखानेदार  दूसरी  जगह  पर  जहां  जमीन  ग्र वेले बल  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये

 तेयार न  हो  ।

 पब्लिक  सेक्टर  कौर  प्राइवेट  सैक्टर  दोनों  साथ-सनथ  चल  रह ेहूं  ।  इस  में  दो  मत  नहीं हैं

 कि  हम  को  ज्यादा  ज़्यादा  प्रोत्साहन  पब्लिक को  देना
 चाहिये

 जहां तक  पब्लिक  सेक्टर

 का  सम्बन्ध  उस  के  लिये  एक्वीजिशन करने  के  लिये  हम  तैयार a दू  ।  लेकिन  जहां  तक  प्राइवेट

 डोनर का  सम्बन्ध  प्राइवेट  जो  कारखानेदार होता  जो  प्राइवेट  4 pqctaee  होता  उस के  पास

 खद  की  काफी  पंजी  होती  टेक्स  इलेवन  भी  वह  करता  देना को  भी  महफ़िल  में  वह  फंसाता

 हूं  ।  एसी  अ्रवस्था  में  उस  के  लिये  जमीन  देते  समय  ame  हिचकिचाहट  हो  जाये  तो  यह  स्वाभाविक

 म
 तो  कहता  हूं  कि  बाकी  के  जो  दरवाजे  बाकी  का  जितना  उस  का  काम  है  उस  के  लिये

 ठीक
 से

 कानून  बना  कर  कंपिटलिस्ट्स  के  लियें  जो  करना  हैं  उसे  करना  चाहिये  ।  लेकिन  इस  तरह  का  कोई  रास्ता

 निकालना  जिस  से  कि  जिन  लोगों  को  कारखाना  बनाना  है  उन  को  जमीन  न  जितनी  कीमत

 ज्यादा  से  ज्यादा  हो  सकती  है  उतनी  देने  पर  भी  न  यह  ठीक  नहीं  ्  इस  के  लिये  हमको  कुछ

 करना  चाहिये  |  मेरा  सुझाव  यह  हं  कि  मिनिस्टर  साहब  को  ऐसा  इन्तजाम  करना  चाहिये  कि  ऐसी  जमीन

 लेने  के  लिये  जो  बाजार  भाव  हो  उस  के  हिसाब  से  कीमत  दी  जाये  कोई  प्वाइंट

 कर  के  मिनिस्टर  साहब  इस  की  देखभाल  करें  कि  जिस  की  जमीन  ली  जाये  उस  के  साथ  कोई  अन्याय  न

 al  जब  कीमत  के  बारे  में  ऐसा  इंतजाम  किया  जायेगा  तभी  यह  समस्या  हल  हो  सकती  है  |

 श्री
 go  शि०

 पार्टी  :  क्या  श्राप  की  ऐसी  राय  है  कि  नगर  कोई  प्राइवेट

 कम्पनी  कीमत  देवे  तो  उस  को  जमीन  मिलनी  ही  चाहिये
 ?

 श्री  तुलसी दास  जाधव  :  बगैर  इस  के  कारखाने  बनेंग  कैसे
 ?

 जब  श्राप  ने  मिक्स्ड  ए  का नामी

 का  रेजोल्यूशन पारा  विया  जसी कि  सन्‌  १९४५६  के  रेजोल्यूशन  के  शभ्रनुसार ary  की  पालिसी  है

 तब  तक  को  इस  को  करना  ही  पड़ेगा
 ।

 आखिर  मिक्स्ड  एकानामी  के  माने  कया  है
 ?

 में  तो  कहता हूं

 कि  मिक्स्ड  एकानामी  की  जो  पालिसी  जो  श्राप  का  इस  के  सम्बन्ध  में  रेजोल्यूशन उस  को  निकाल

 दीजिये  झर  जो  इडस्ट्रीज  भलें  ही  वे  बेसिक  हों  या.कोई  उन  को  स्टेट  तब  फिर  बाप

 चाहे  जैसे  कीजिये
 ।

 में
 इस

 विचार  का  हूं
 ।

 थी  रयाज़ी
 :

 झगर
 किसान  खेती

 को
 दबाने

 के  नीचे  बोने  के  लिये  कहे  कि  किसी  दाहर के

 बड़े  इंडस्ट्रिलियलिस्ट  के  बंगले  की  जमीन  को  एक्वायर  कर  ली  तो  इ  सधे  करा  देंगे
 ?
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 श्री  तुलसीदास जाधव  :  बात  ऐसी  है  कि  बंगले  के  पास  कोई  जमीन  कौर  कोई  बिल इस

 से  भरा  जाये  तो  में  are  के  साथ  उसे  सपोर्ट करूंगा  ।  में  ३०,  ३५  वर्षों  से  देहातों में  रोजाना  काम

 करता हुं
 ।

 में  इस  विचार  का  नहीं  हूं  कि  थ  को  रास्ते  पर  भेज  दिया  जाये  वह  भूखा मरे

 जैसा  त्यागी  जी  ने  कारखाना  बनाने  के  लिये  कोई  कारखानेदार  जमीन  चाहता है

 और  उस  को  गवर्नमेंट  से  एक्विजीदान  कराना  चाहता  है  तो  उस  का  प्रबन्ध  सरकार  को  कराना

 में  इस  विचार  का  हूं  ।  जरगर  किसी  कारखानेदार  को  बम्बई  शहर  में  मकान  न  मिलता  हो  तो  वह  गवर्नमेंट

 के  पास  नहीं  करायेगा  कि  मकान  को  एक्वीजिशन  कर  के  सरकार  उस  को  दे  वह  ज्यादा  भाड़ा दे  कर

 भी  मकान  लेता  है  ।  लेकिन  कारखाना  बनाने  की  बात  है  अाफिस  के  लिये  जगह  लेने  की  बात

 अलग है  ।  कारखाना  खुलने  से  जो  बेकार  लोग  होते  हैਂ  उन्हें  काम  मिलता  उत्पादन  बढ़ता  हैं  ।  मेरा

 यह  कहना  &  कि  ऐसी  wae  में  नगर  जमीन  न  मिलने  से  कारखाना  बनना  बन्द  हो  जाये  तो  यह  ठीक

 नहीं है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज  कल  गांवों  में  प्र  सारे  देवा  में  जिस  तरह  की  हवा  चाहते  है  वैसी

 हवा  नहीं  हो  सकती  है  ।  हम  ने  इस  से  पहले  श्रांकड़े  सुने  कि  ३००  करोड़ रुपये  का  टैक्स  इवेजन  होता

 हे  ।  कई  लोग  ऐसे  भी  मिलते  है  जो  कहते  है  कि  हमारे  पास  पैसा  भरा  7.0  हम  उसे  कहां  इस  का

 मागं  बतलाइये  |  हिन्दुस्तान  को  आजाद  हुए  तो  प्रभी  केवल  पन्द्रह  हुए  लेकिन  में  ने  ऐसी  अवस्था

 यहां  कहीं  नहीं  देखी  जैसी  कि  में  न  खुद  अ्रपनी  ग्रां खों  से  रूस  के  देखी  थी  |  वहां  कोर्ट  में  में  गया

 तो  जो  ट्रैक्टर जिन  का  ३५००  रूबल  वेतन  वह  ४०,०००  रूबल  की  चोरी  कर  के  तिजोरी  से  ले

 गये  थे  शर
 उन

 के  ऊपर  केस  चल  रहा  था  ।  में  न  वहां  पर  लोगों  से  पूछा  कि  तुम्हारे  यहां ४४५  वर्षों  से

 डिक्टेटरक्षिप  है  लेकिन  इस  तरह  की  चोरी  होती  इस  के  कया  माने  हैं
 ?

 उन्हों  ने  मुझे  बतलाया  कि

 जब  तक  डेवेलपमेंट  ग्राफ  दि  माइकल  प्रोडक्शन  श्राफ  दि  नेशन  दोनों  साइमल्टेनिश्रसली  नहीं  चलेंगे

 तब  तक  यह  चीजें  बन्द  नहीं  होंगी  |  माइंड  बढ़  गया  प्रोडक्शन  कम  हो  गया  तो  भी  तकलीफ

 होगी  प्रोडक्शन  बढ़  गया  लेकिन  माइकल  ज्यादा  नहीं  बढ़ा  तो  भी  तकलीफ  होगी  |  इसी  तरह  से

 जब  तक  अपने  देश  के  हर  क्षेत्र  में  ऐसी  हवा  नहीं  श्रायेगी  तब  तक  कुछ  नहीं  हो  सकेगा

 यहां  में  ने  बहुत  सी  स्पीचेस  सुनीं  ।  लेकिन  इस  के  अन्दर  से  आखिर  मार्ग  कैसे  निकाला  जाये
 ?

 हाई  कोर्ट  ने  frig  कर  दिया  जिस  से  जमीन  नहीं  मिलती  हूँ  ake  गवर्नमेंट  को  ऑर्डिनेंस

 निकालना  पड़ा
 ।

 यहां  पर  बहुत  से  विद्वानों  ने  अपने  विचार  रक्खे  में  ज्यादा  तो  नहीं

 लेना  चाहता  लेकिन  में  सोच  रहा  था  कि  आखिर  इस  में  गवर्नमेंट  क्या  करे  क्या  सुझाये  ।

 किस  रीति  से  लोगों  को  बसाये  यह  बात  अलग  हाउस  के  एक  प्रकार  का

 एनिमेशन  oat  बाहर  भी  इस  बिल  के  ऊपर  बड़ी  नाराजगी  यह  बात  सही  लेकिन इस

 के  लिये  रास्ता  निकाल  कर  श्राडिनेन्स  जारी  कर  के  बार  बार  हिन्दुस्तान
 में  बेकानूनी  चीज  करना

 भी  तो  ठीक  नहीं  इसी  लिये  यह  बिल  यहां  लाया  गया  है  ।  इसके  कमेटी  हृदय

 करने  का  जो  विचार  था  वह  भी  पुरा  नहीं  हो  सका  क्योंकि  इस  में  समय  ज्यादा  लगता
 ।

 कारखानेदारों  के  लिये  ake  दूसरे  लोगों  के  लिये  इस  से  जो  मुश्किल  पैदा  हुई  इस  के  लिये  यह  बिल  यहां

 रक्खा  गया  ।  में  ने  जो  दिये  हैं  उन  पर  विचार  कर  के  मिनिस्ट्री  को  यहां  पर  जाना  चाहिये प्रौढ़

 हाउस  के  कौर  बाहर  जो  हवा  इस  सम्बन्ध  में  है  उस  को  भी  देख  कर  बीच  का  ऐसा  रास्ता

 लना  चाहिये  जिस  से  जिस  की  जमीन  हो  उस  को  उस  की  पूरी  कीमत  मिले  ae  उस  के  ऊपर  किसी  भी

 दुष्टि  से  न्याय  न  हो  ।  इतना  ही  श्रगर  कर  रास्ते  हैं  तो  यह  भी  करना  चाहिये  कि  are  किसी
 की

 जमीन  इरिगेशन  के  लिये  ली  गई  हो  तो  उस  को  दूसरी  जगह  पर  ठीक  सी  जमीन  मिले
 ।

 महाराष्ट्र  के

 at  जो  वहां  की  गवर्नमेंट  है  वह  जरगर  किसी  खेत  की  जमीन  लेती  है  तो  उस  को  दूसरी  जगह  जमीन

 देती  है  खेती  के  ai  वह  उस की  जमीन  की  कीमत  के  बराबर  कीमत  की  होती  उस  के  बैलों की

 जोड़ी  की  कौर  मकान  शादी  सब  की  व्यवस्था  करती  है  ।  में  तो  कहूंगा  कि  ae  किसी  कारखाने  के  लियें
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 किसी  किसान  की  जमीन  ली  जाती  है  तो  पाटिल  की
 तरफ

 से  कौर  मिनिस्ट्री
 की

 तरफ से
 उस  को  गारन्टी  दी  जानी  चाहिये  कि  उस  कारखाने  में  उस  को  मान  सम्मान  के  साथ  रक्खा  जायेगਂ

 ax  जिस  तरह से  कई  वर्षों  तक  काम  करने  के  बाद  तीन  महीने  का  बोनस  कारखाने  में  काम  करने

 बालों को  दिया  उसी  तरह  से  उसे  मिलेगा  ।  यदि  कोई  1.0  सरकारी  नौकरी  करता  है  तो

 उस को  २४  वर्ष  के  बाद  पेन्शन  मिलती  उसी  तरह  से  जिस  आदमी  की  जमीन  जाती  जिस  का  पेट

 भरने  का  साधन चला  जाता  उस  के  लिये  भी  कुछ
 न

 कुछ  इन्तजाम  होना  चाहिये  ।

 aft  ब्रज राज fag  )  :  सभापति  कभी  जिन  हमारे  माननीय  मित्र  ने  काश्तकारों

 का  केस
 '

 लीड  किया  उन्हें  एक  परेशानी  थी  कि  शायद  बाजार  भाव  मिलने  से  भी  काश्तकारों  की  परेशानी

 दूर  नहीं  होगी  ।  इस  के  लिये  में  केवल  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जिसे  हम  बाजार  भाव  कहते  हैं  वह  शायद

 पैसे  के  ही  रूप में  ही  समझा  जा  रहा  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  बाजार  भाव  से

 मतलब
 है  खुली  छट  सौदा  करने  की

 ।
 जब  कोई  मालदार  ७4  जमीन  लेने  के  लिये  जायेगा  तो

 काश्तकार  की  इस  बात  की  खुली  छूट  होगी  कि  वह  उस  का  पूरा  पूरा  पैसा  मांग  ले  या  भ्र पनी

 भी  उस  के  सामने  रक्खे  ।  पैसा  ले  कौर  उस  के  साथ  साथ  उस  एंटरप्राइज़स में  नौकरी  पैसा  ले  कौर

 उस  जमीन  के  मुसहफ़  थोड़ी  जमीन  ठके  के  रूप  होटल  खोलने  के  लिये  या  सब्जी  सप्लाई  करने  के

 लिये  ले  ले  या  इसी  प्रकार  की  कोई  चीज  मांग  तो  बाजार  भाव  का  मतलब  पैसे की

 कीमत  से  ही  हल  नहीं  हो  जाता  ।  बाजार  भाव  से  मतलब  है  कि  बाजार  में  सौदा  करने  का  उसे

 अधिकार  मिलना  चाहिये  |  ऐसा  ही  इस  सदन  के  इधर  के  पक्ष  ने  श्र  उधर  के  पक्ष  ने  कहा  ।

 मेरा  तो  निवेदन  यह  है  कि  जब  हर  तरफ  से  एक  ही  भ्रातृज  गुंज  रही  है  कि  इस  में  खेती  खतरे  में

 है  प्रौढ़  खेतिहर  खतरे  में  हे  तो  में  समझता  हुं  कि  हमारे  पाटिल  साहब  डा०  राम  सुभग  सिंह  को

 इस  ध्यान  देना  डा०  राम  सुलग  सिंह  से  मेरा  थोड़ा  सा  परिचय  कमेटियों  के  सिलसिले

 में  हुमा  में  जानता  हूं  कि  उन  के  दिल  में  बड़ा  ae  काश्तकार  के  लिये  है  जमीन  की  पैदावार

 बढ़ाने  के  बारे  में  भी  उन  के  बड़ा  दर्द  है  ।  हर  तरह  की  परिस्थितियां  कराती  हो  सकता है  कि

 इस  तरह  की  परिस्थितियां  are  हों  जिन  में  यह  संशोधन  लाना  पड़ा  ।  कई  चीजों  के  लिये  हमारे

 माननीय  दोस्त ने  भी  कहा  कि  जमीन  एक्वायर  करनी  ही  पड़ेगी  बहुत  से  ऐसे  केसेज  होंगे  जिन  में

 जमीन  एक्वायर  किये  बगैर  काम  चलेगा  नहीं  ।  हमारे  माननीय  मिनिस्टर  साहब  के  सामने  भी  ऐसे

 सवालात  होंगे जिन  के  कारण  उन  को  ag  संशोधन  रखना  पड़ा
 ।
 में  समझता  हूं  कि  उन  के  दिल

 की  गहराई  इस  बात  से  नापी  जा  सकती  है  कि  चार  रोज  हुए  जब  पहले  यह  बिल  पेश  किया  गया  था

 श्र  उन्होंने  देखा  कि  सदन  में  बड़ा  शोर  शराबा  है  लोगों  में  परेशानी  है  तो  उन्हों ने  समय  चाहा

 कौर  समय  चाहने के  बाद  अपनी पूरी  इच्छा  शक्ति  लगा  कर  यह  नया  संशोधन  लाये  ?  इत्तिफाक  है

 कि  उस  से  भी  वह  डिजायनर  hae  क्रिएट  नहीं  हो  सका  जो  हम  चाहते  थे  ।  राज  धौर  संशोधन  झरा

 रहे  है  कौर  हो  सकता है  कि  ग्राम  भी  हम  इस  प्रकार  के  संशोधन  न  कर  सकें  कि  जिस  में  हम  समझ  सकें

 यह  wa  ग्रा खिरी  स्टेज  पर  पहुंच  गया  कौर  हम  ऐसा  संशोधन  ले  कराये  हैं  कि  इस  से  कोई  कौर

 संशोधन  नहीं  सकता  कौर  लाना  मुमकिन  नहीं  है  ।  में  नहीं  समझ  पाता  कि  क्यों  इसे  प्रैक्टिस का

 इश्यू  बना  कर  यह  सोचा  जाता  है  कि  जो  भी  संशोधन  श्री  गये  है  उन  में  से  किसी  को  न  मानेंगे

 इस  भ्रमेंडमेंट  बिल  को  पास  करा  कर  छोड़ेंगे  तभी  इज्जत  वरना  इज्जत  किरकिरी  हो  जायगी  ।

 में  समझता हुं  एसा  सोचना ठीक  नहीं  है  ।

 एक  संशोधन है  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  को  दे  दिया  जाये  कौर  सिलेक्ट  कमेटी  में  इस

 art  विचार  चले  क्योंकि  प्रभी  हाउस  की  मांग  पुरी  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  इतनें  सदस्य  इस  पर

 कल  का  दिन  पूरा  दिया  कौर
 भी

 में  समझता  हूं  कि  देर  हो  जाने  के  कारण  सन्नाटा  दिखाई  दे

 रहा  है  ।  में  तो  विश्वास  के  साथ  ,  कह  सकता  हुं  कि  जितनी  सरगर्मी  ars  पैदा  हुई  है  कल  उस  से  ज्यादा

 पेदा  होगी  क्योंकि  हर  एक  के  दिल  में  परेशानी  है  कौर  बावला  मचा  हुआ
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 oral  हमारे  एक  पंजाब  के  मित्र  बोल  रहे  थे  कि  वे  गिर  गये  ।  उन  के  दिल  में  बड़ा  धक्का  लगा

 सालूम  होता  है  क्योंकि  वह  बोलना  कुछ  चाहते  थे  लेकिन  बोलना  कुछ  ग्र ौर पड  रहा  इस  ख्याल

 से  नेता  लोग  नाराज  न  हो  जायें  ।

 में  उत्तर  प्रदेश  के  उस  क्षेत्र  से  जाता  हूं  कि  जहां  इस  प्रकार  की  चीजें  चल  रही  है  ।  ध्यान  से

 देखें  तो  आप  को  पता  चलेगा  कि  देश  के  लिये  राज  कुछ  चीजें  ऐसी  हैं  जिन  के  लिये  हम  कह  सकते  है

 कि  उन  की  बड़ी  जरूरत  कुछ  चीजों के  लिये  कह
 सकते  हैं  कि  बीच  की  जरूरत  sa कुछ

 भ्रंडरटेकिग्स  ऐसे  हैं  जिन  के  लिये  हम  कह  सकते  हैं  कि  उन  की  बिल्कुल  जरूरत  नहीं  है  ।

 बरेली  के  उत्तर  में  एक  एरोड्रोम  बनाया  जा  रहा  हे  ।  यह  बड़ी  पुरानी  स्कीम  थी  ।

 पहले  एक  एरोड्रोम  a  जरूरत  पड़ी  थी  a  उस  वक्त  वह  नहीं  बनाया  जा  सका  ।  खाली

 लैंडिंग  ग्राउंड  बना  कर  छोड  दिया  गाथा  |  अब  चाइना  इर  के  कारण  उसकी  जरूरत

 महसूस  हुई  कौर  करीब  ३४५००  या  Vooo  जमीन  उसके  fat  ले  ला  गयी  जिससे

 पांच  गांव  इंफेक्टेड  हो  गए  हें  ।  ये  पांच  गांव  इस  प्रकार  के  हैं  कि  पे  गांव  तो  बाहर  जाते

 QM  इसकी  जमीन  एरोड्रोम  में  श्री  जाती  है  ।  तो  इस  तरह  से  वह  जमीन  ले  ली  aa  है  ।

 एक  प्रोपोज  श्राया  था  कि  एक  तरफ  sae  ले  जाए  जो  कि  एक  बड़े  काश्तकार  की  थी  |

 वहू  जमीन  ले  ली  जाती तो  थे  पांच  गांव
 बच

 जाते
 ।

 मगर  जो
 मैदिनरी

 राज  काम

 कर  रही  है  लेंड  एक्वीजिशन  कीं  वे  छोटे  गरीब  काश्तकार  की  बात  न्हीं  वह

 तो  बड़े  की  बात  सुनती  है  जिसके  पास  इतना  पैसा  हो  कि  वह  सुप्रीम  कोर्ट  में

 मुकदमा  ले  जा  सके
 |

 उसका  उनको  डर  लगता  है  कि  यह  भ्र पना  मुकदमा  सुप्रीम  कोर्ट  तक  ले  जायगा

 कौर  जीत  कर  ग्रा  जायगा  ।  उससे  उनको  डर  लगता  है  ।  डर  नहीं  लगता  छोटे  से

 इसलिए  इन  पांच  गांवों  की  जमीन  ले  ली  गयी
 ।

 में  समझता  हूं  कि  वहां  के  लोग  हर  पार्टी  के  लोगों

 के  पास  गये  और  उन्होंने  उनको  ठीक  सलाह  दी  ।  मेरे  पास  भी  कराये  ।  में  ने  भी  उन  से  कहा  कि  यह

 नेपाल  यूटिलिटी  की  चीज  है  ।  इसकी  जरूरत  पड़  सकती  है  ।  तुम  मत  तुम्हारे लिए

 कोशिश  करेंगे  ।  में  ने  उनको  श्रीनिवासन  दिया  कि  तुम  को  सिंथेटिक  रबर  फैक्टरी  में  काम  दिलाने

 की  को दिदा  करेंगे  श्र  तुम
 को

 फिर  कलेक्टर  कौर  कमिश्नर  साहब  के  पास  ले  चलेंगे
 ।  हम  ने  उनको

 प्रशासन  दिया  कि  तुम  को  सिंथेटिक  रबर  heed  में  काम  दिलवाया  जायगा  ।  मगर  श्राप  देखें  कि

 सिटी  रबर  फैक्टरी  में  क्या  हो  रहा  है  ।  उसको  भी  इसी  प्रकार  के  छोटे  छोटे  काश्तकारों  की  जमीनें

 ले  कर  बनाया गया  है  ।  पहले  जब  उनकी  जमीनें  ली  गयीं  तो  वे  स्टे  आडर  ले  जाये  कौर  उन्होंने  अपनी

 फसलें  बोदीं  लेकिन  उनकी  फसलें  फिर  काट  दी  गयीं  ।  इस  तरह  से  तीन  तीन  चार  चार  फसलें  लोगों

 की  खराब हो  गयीं  ।  और  जिन  लोगों  की  जमीनें  ली  गयी  थीं  उनको  ही  उस  फैक्टरी  में  चौकीदारी

 नहीं  जिनकी  जमीनें  ली  गयी  थीं  उनको  उस  में  नौकरी  नहीं  उनको  वहां  ठेके  नहीं

 मिलते  ।  इसलिए  जो  इन  लोगों  को  जिनकी  साढ़े  तीन  हजार  या
 ४०००  जमीन  एयरोड्रोम

 के  लिए  ले  ली  गयी  उस  फैक्टरी  में  काम  दिलाना  नामुमकिन  था
 ।

 नतीजा  यह  हुमा  कि  इस

 रिजेंटमेंट  की  वजह  से  aver  बरेली  में  पांच  हजार  मजदूर  हड़ताल  कर  रहे  हैं
 ।

 लेकिन  कोई
 नतीजा

 नहीं  निकला
 ।

 वे  गरीब  आदमी  हैं
 ।

 उनके  लिए  पुलिस  बुलायी  गयी
 ।

 मार  मार  कर
 उनका

 कचूमर  निकाल  गया  कौर  उनकी  फाउनटेन  पैसे  इरादी  पुलिस  ले  गयी
 ।  यहां  पर

 उसके  लिए  हम  ने  एक  कालिंग  टेंशन  मैदान  दिया  लेकिन  वह  नामंजूर
 हो

 गया
 ।

 डा०  मा०  site  शरण  :  कितने
 दिन  पहले  की  बात
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 थो  गजराज fag
 :  कभी चल  रहा  है  ।  उसके  बाद  हमने  ae  नोटिस  क्वेश्चन  दिया  कि

 शायद  इसका  उत्तर  देने  में  मंत्री  जी  को  कोई  परेशानी  न  हो  ।  कौर  में  इस  इन्तिजार में  बैठा  था  कि

 ae  ही  मिनिस्टर  साहब  का  उत्तर  मिलेगा  में  उन  लोगों  से  जा  कर  कहूंगा कि  हम  ने  तुम्हारी  भ्रातृज

 मिनिस्टर  साहब  के  पास  तक  पहुंचा  दी  है  ।  तुम  घबराओ  कुछ  न  कुछ  तुम्हारे  लिए  जायगा

 लेकिन  कुछ  नहीं  उसके  अलावा  हम  ने  एक  साधारण  क्वैश्चन  दिया  ।  उसका  उत्तर  झा  गया
 कि

 यह  स्टेंट  गवर्नमेंट का  मामला  है  हम  को  उससे  कोई  मतलब  नहीं
 |  तो

 इस  प्रकार यह
 बात  खत्म

 हो  गयी ।  में  श्राप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सिथटिक  रबर  फैक्टरी  में  सारा  सेंटर का  ही

 पैसा  लग  रहा  है  ।  लेकिन  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जाता  ॥

 कहा  जाता  है  कि  काश्तकार  मुकदमा  जीत  कर  जाते  वे  सुप्रीम  कोट  तक  से  मुकदमा

 जीत  कर  श्रा  जाते  हैं  ।  लेकिन  छोटे  काश्तकार  का  हाल  यह  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  तो  क्या  वहू  छोटी

 mera  में  भी  मुकदमा  नहीं  लड़  सकता  |  यह  तो  वही  लोग  कर  सकते  हैं  जिनके  पास  बहुत

 पैसा  कौर  वें  लोग  भी  जो  नजीर  ले  कर  जाते  हैं  उस  का  फायदा  गरीब  काश्तकार  तक  नहीं

 पहुंचने दिया  जाता  ।  जो  रूलिंग  सुप्रीम  कोटे  ने  दे  दिया  था  उससे  एक  आदमी  को  फायदा  पहुंच

 गया  लेकिन  वह  मासेज़  तक  नहीं  पहुंच  पाया  यह  श्रमेंडमेंट  यहां  ला  कर  रख  हिया  गया  ।  हो

 सकता  है  कि  काश्तकार  इसका  मुकाबला  न  कर  सकें  ।  पर  में  aoa  मिनिस्टर  साहब  से  निवेदन

 करूंगा  कि  वे  इसको  GeeyT  द्यु  बनाने  की  कृपा  न  करे  ।  feet  के  द्वारा  जबरदस्ती  वोट  मांग  कर

 इसको  पास  कराने  का  यत्न  न  करें  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  उनके  हृदय  मैं  दर्द  है  काश्तकार  के  लिए  ale  उसकी  खेती  के  लिए
 |

 इसलिए  में  श्राद्ध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  जरूर  सोचेंगे  |

 इसक  ष्  लोक-सभा  ३०  १९  ६२/भाद्रपद  ८,  १८८४  के

 ग्यारह बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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 २५६५  में  प्रकाशित  झ्रायफर  संशोधन  )  RERR  ।

 गेर  सरकारी  areal  के
 fae

 at  तथा
 संक्रमणों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  २३११

 सातवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  कियाਂ  गया  ।

 मंत्री  हारा  जातीय  २३११-१४

 इस्पात  तर  भारी  उद्योग  मंत्री  ै
 प्रप्ति नला a

 कन
 lo  Fatal  ने  जस्ता  चढ़ी  हुई  लोहे  की

 नाली  दार  चादरों  के  वितरण  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 विधेयक  पारित  २३१४-२०

 नागालैंड  राज्य  विधेयक  पर  श्रग्रेंर  खंड  वार  चर्चा  जारी  रही  तथा  समाप्त

 हुई
 :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  गया ।

 fauna  विचाराधीन  र३  २०-४६

 भूमि  )  विधेयक पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव तथा  २१

 १९६२  को  उस  पर  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधनों  पर  चर्चा  जारी  रही  ।

 विधेयक  उस  पर  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  करने  के  बारे  में

 श्री  बरुआ  का  त  शोधन  अस्वीकृत  हम्ना  ।  श्री  दाजी  के  विधेयक को

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  के  बारे  में  संशोधन  पर  सभा  में  मत

 जन
 [-  पक्ष  में  ४१  :

 विपक्ष  में  Yo,  संशोधन  तदनुसार  प्रस्वीकृत

 हुआ |  विधेयक  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 |

 विधेयक  पर

 खड़े  वार  चर्चा  आरम्भ  हुई  किन्तु  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 २३०  rr  /  ८  १८८४  के  लिये  कार्यावलि

 भूमि  asia  विधेयक  पर  अग्रेतर  खंड  वार
 विचार  तथा  उसका

 पारित किया  जाना  ॥
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